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 वर्ष  1976-77  के  लिए  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  में  सम्भावित  घाटा

 #446.  श्री 3
 nes

 वेंकटरामन :  क्या  fea  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 टे  की  संभावना  थी  श्रौर

 1976-77
 वर्ष  1976-77

 के  लिय  पुनरी  क्षित  प्राक्कलनों  में  कितन ेt

 ह

 समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिये

 वस्तुतः

 कितना  घाटा  ह ह

 यह  होने  के  FIT  कारण हैं  >  तौर

 उक्त  घाट  को  किस  प्रकार  पुरा  किया  गया  ?

 मंत्री
 एच०

 एम
 ०

 पटेल :  1976-77  मं  संशोधित  अ्रनुम  नो ंमें  425  करोड़

 al  संबंधी  ae  को  श्रंदाजा  लगाया  TAT  था  |  इस  वषे  के  लेखों  को  अभी  तक  श्रंतिम  सूप
 नहीं

 व्यि  गया  फिर  ford  बैंक  के  पाम  उपलब्ध  सूचना  के  इस  के  बजट  में

 कार्फ
 कम  घाटा  रहेगा

 |

 व
 घटबढ़  का  पूरा  विश्लेषण  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  इस  वष  के

 लेखों  ते  sift  रुप

 दे  fear
 जाएगा

 ।  फिर  भी  ,
 उपलब्ध  विभागीय  ~ WITST  से

 पता  चलता
 है

 कि
 संशोधित  श्रनुमानों  में

 में  होने

 वाली  Fea y  कई
 श्रनुदानों  के  अधीन  व्यय  में  कमी

 हो  जाने  से  हुई
 ।

 घाटे  की  पूति  प्रारंभिक  नकद  शेष  की  राशि  से  लेकर  की  गई  थी  ।
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 श्री  ato  वेंकटरमन  :  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  लेखों  को  श्रन्तिम  रूप  नहीं  fear  गया

 ग्राम  तौर  पर  लेखे  बन्द  करने  के  लिये  कितने  महीने  बाद  उन्हें  अंतिम  रूप  व्यि  जाता  है  क्या

 वर्ष  1976  में  कोई  विलम्ब  हुम्रा  था  ?  यदि  हां  तो  क्या  यह  लेखों को  लेखा  परीक्षा  से  श्रलग  करने

 के  कारण  हम्ना था  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  एक  तरह  से  लेखों  को  लेखा  परीक्षा  से  प्लग  करने  के  कारण  विलम्ब

 था  ।  सिविल  विभागों  के  लेखों  के  विभागीकरण  की  योजना  1976-77  में  प्रारम्भ  हुई  थी  |  कुछ  मंत्रालय

 भ्रप्रैल से  इस  के  झन्तगत ग्रा गय श्र कुछ प्रा गयं  WHS  1  जुलाई  को  श्रौर कुछ  1
 फ्टिबर

 को  ।  महालेखा  परीक्षक

 राजस्व  )  वर्ष  के
 लेख  तैयार  करते  रहे  श्रौर  इन्हें  प्रभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  व्यि  जा  सका

 इनके  अंतिम  रूप  चि  जाने  के  बाठ  ही  सही  स्थिति  सामने  श्राएगी  ।  ये  लेखे  फरवरी  माचे  तक

 तैयार  हो  पाति  हँ  ।

 श्री  झार०  वेंकटारमन :  पहले  बजट  चार  भागों--समाप्त  हुए  वर्ष  के  बजट  प्राक्कलन

 पुनरी  क्षित  प्राक्कलन  झौर  श्रागामी  वर्ष  के  लिए  बजट  प्राक्कलन--में  पेश  किया  जाता  था  लेकिन  पिछले

 कुछ  वर्षों  से  गडबड़ी  है  ।  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिये  लेखों  का  विवरण  नहीं  है  तौर  पुनरी  क्षित  प्राक्कलनों  प्रौर

 वास्तविक  लेखों  के  बीच  श्रन्तर  के  लिये  कोई  व्याख्या  नहीं  दी  गई  है  ।  कया  वित्त  मंत्री  1978-79  का

 बजट  पेश  करते  समय  पुरानी  प्रथा  को  श्रपनाएंगे  तौर  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लेखे  प्रस्तुत  करेंग  ?

 श्री  एच०  UHo  पटेल  :  जो  सही  प्रथा  होगी  मैं  उसे  श्रपनाने  की  कोशिश  करूंगा  ।  पद्धति  में  कुछ

 परिवर्तेन  हुए  थे  ।  जब  सभी  बातें  सामान्य  हो  जाएंगी  तो  हम  पुरानी  प्रथा  को  अरपना एंगे  ।  पर  कब  तक

 अपनायेंगे  इसके  लिये  मँ  कोई  निश्चित  तारीख  नहीं  बता  सकता  ।

 ण्प्री  एक्सपो-ए  मेस्सिव  magaਂ

 *452.  श्री  शिव  सम्पत्ति  राम  )
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता श्री  डी०  जी०  गवई  f

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  एक्सपोਂ  मेले  का  13  नवम्बर  को  उद्घाटन  किया

 गया  था  जब  कि  वह  पूर्ण  नहीं  था  at  विभिन्न  मण्डपों  में  निर्माण  का यं  चल  रहा

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ठिनाक  21  1977  के  टाइम्सਂ  में

 एक्सपो--ए  शीषंक  के  श्रन्तर्गत  प्रकाशित  प्रेस  रिपोर्ट  की  शोर  दिलाया  गया

 श्रौर

 =  ? इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूति
 और  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 से  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  f

 विवरण

 से  एक-दो  मण्डपों  को  जिसमें  श्राखिरी  फिनिश  की  जा  रही  सभी
 मण्डप  उद्घाटन  के  दिन  तैयार  थे  |  सरकार  को  प्रश्न  में  निर्दिष्ट  समाचार  का  पता

 समाचार  में  उठाई  गई  बातें  तथ्यों  से  सि  द्  नहीं  होतीं  ।  एग्री  का  श्रायोजन इस  इरादे

 से
 किया

 गया  था
 कि  कृषि  क्षेत्र  तथा  उससे  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  विकास का  समेकित  प्रदर्शन  किया  जाये

 2
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 उसका  मुख्य  उद्देश्य  यह  टिखाना  था  कि  कृषि  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  कितनी  प्रगति  हो  चुकी  हाथ

 में  कितने  कायेक्रम  अर  भविष्य  की  क्या  यॉजनाएं  हूँ  ।  प्रदर्शनी  से  यह  प्रायोजना  सिद्ध  gar कि
 ग्राम  क्षेत्रों  से  प्राय  बहुत  से  लोगों  ने  इस  में  शिक्षा  ग्रहण  की  ौर  हमारे  समाज  के  शहरी  वर्गों  को  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 की  उपलब्धियों  के  विषय  में  पता  लगा  att  हमा री  श्राथिक  समृद्धि  में  कृषि  का  कितना  उच्च  महत्व

 पूर्ण  भाग  इसका  उन्हें  ्रघिक  ज्ञान  हुन्ना  ।  जैसा  कि  सभी  मेलों  में  होता  प्रतिदिन  दर्शकों  की  संख्या

 मेले  के  उद्घाटन  के  बाद  बढ़ती  गई  श्रौर वह  18,000  प्रतिदिन  से  बढ़कर  मेले  की  समाप्ति  तक  लगभग

 2  लाख  प्रतिदिन  तक  पहुंच  गई  ।  मेले  की  लोकप्रियता इस  बात  से  पता  लगी  कि  उसके  समय  बढ़ाने  की  लगा -
 तार  मांग  की  जाती  रही  |  परन्तू  यह  संभव  नहीं  हो  सका  क्योंकि  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण

 तथा  मेला  स्थल  के  विषय  में  पहले  से  ही  वचनबद्धता  थी  ।  कुल  मिलाकर  16  लाख  व्यक्तियों  ने  मेला  देखा

 जिनमें  2  लाख  कितान  तथा  शिलपी  भी  शामिल  हैँ  जिनके  लिये  मुफ्त  निवास  तथा  भोजन  की  व्यवस्था

 को  गई  थी  ।  उन्हें  बीजों  की  उच्च  उपज  नाशिकीट  मार  पोधों  के  संरक्षण

 उपस्कर  तथा  कृषि  में  श्रपनाई  जाने  वाली  श्राधुनिक  विज्ञान  तथा  टैक्नोलोजी  के  विकास  में  की  गई  प्रगति

 का  भी  ज्ञान  gar  ।  मेले  को  75,000  से  श्रधिक  faarfaat  तथा  बड़ी  संख्या  में  विदेशियों  तथा

 विदेशी  प्रतिनिधि  मंडलों  ने  देखा ।

 SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM  :  May  I  know  the  number  of  fairs  organised  by  us  so  for
 and  when  shall  we  able  to  attain  the  required  maturity  so  as  not  to  leave  any  loophols  in
 such  fairs  ?

 SHRI  ARIF  BEG:  I  don’t  have  the  exact  figures  of  the  fairs  held  so  far.  But  it  is
 not  correct  to  say  that  we  are  not  mature  enough  to  organise  such  fairs.  The  Agri-Expo
 fair  was  the  largest  of  all  the  fairs  held  so  far.  About  16,00,000  visitors  came  to  see  this
 fair.  This  proves  that  the  Trade  Fair  Authority  of  India  organised  this  fair  with  great
 maturity  and  it  was  liked  by  people  of  the  country.

 SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM:  All  the  posters  in  the  fair  were  written  in  English.  The
 fair  was  meant  for  farmers.  Will  the  Hon’ble  Minister  tell  us  how  many  farmers  of  India
 know  and  understand  English.

 SHRI  ARIF  BEG:  The  posters  were  written  in  Hindi  as  well  and  these  were  in  regional
 lanpuages  in  the  pavillions  of  the  respective  States.  Therefore,  it  is  not  correct  to  say  that
 they  were  in  English  only.

 SHRI  SHARAD  YADAV:  I  went  round  the  fair  and  found  that  Hindi  posters  were
 there  cnly  in  the  U.S.S.R.  pavillion  and  in  most  of  the  other  pavillions,  English  knowing
 ladies  were  there,  who  were  explaining  things  to  the  farmers.  These  ladies  knew  English
 only  and  knew  not  a  word  of  Hindi.  Why  were  arrangements  not  made  for  the  use  of
 the  regional  languages  in  the  respective  pavillions  of  the  States  and  why  was  English  used

 such  a in  all  pavillions.
 mistake.

 The  Hon’ble  Minister  should  tell  us  as  to  why  he  committed

 SHRI  ARIF  BEG:  Every  effort  has  been  made  and  will  be  made  in  future  for  the  use
 of  the  regional  languages  in  all  such  fairs.

 श्री  ato  एन०  विश्वनाथन  :  इन  16  लाख  दर्शकों  में  से  कितने  गेर-हिन्दी  भाषी  लोग  थ mics

 एसे  कितने  किसान  थे  जो  हिन्दी  नहीं  जानते  थे  ?

 SHRI  ARIF  Out  of  these  16  lakh  people,  2  lakh  were  farmers  and  most  of  these
 farmers  were  conversant  with  their  respective  regional  languages  only.

 SHRI  DURGA  CHAND  How  many  States  participated  in  the  fair  and  set  up  their
 pavillions  there  ?  Had  Himachal  Pradesh  also  set  up  their  pavillion  and  if  not,  why  not?
 Had  they  applied  for  setting  up  pavillion.

 SHRI  ARIF  BEG:  We  had  give  necessary  information  about  the  fair  to  Himachal
 Pradesh  and  Bihar  well  in  time.  But  they  had  certain  difficulties  and  did  not  participate  in
 the  fair.
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 श्री  Zo  vo  पाई  :  क्या  विभाग  ने  इस  मेले  में  हुई  गलतियों  का  पता  लगा  लिया  है  श्रौर  भविष्य

 में  ऐसी  गलतियां  न  हों  इसके  लिय  उपाय  कर  लिय  हैं  ?  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  उनके  विभाग  को  एसे

 मेले  झ्रायोजित  करने  का  पर्याप्त  wa  लेकिन  अन्य  देशों  में  हमारी  इस  प्रकार  की  प्रदर्शनियां

 बहुत  सफल  नहीं  रही  हैँ  ।  या  तो  हमें  गम्भी रता  पुवंक  भाग  लेना  चाहिए  या  बिल्कुल  भी  भाग  नहीं  लेना

 चाहिए  i  जब  भी  इस  प्रकार  के  सुझाव  feu  जाएं  तो  मंत्री  महोव्य  को  उन्हें  स्वी
 कार  करना  चाहिए  शर

 उनसे  लाभ  उठाना

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  में  मानता हूं  कि

 सदस्यों  द्वारा  बताई  गई  गलतियों  को  धयान  में  रखना  चाहिए  |  हमने  इस  मामले  में  कारवाही  शुरू  कर  दी

 कल  मेंने  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के  चैय  रमेन  त्रौर  मैनेजिंग  डायरेक्टर  से  बातचीत  की  जिसमे  कई

 सुझाव  दिये  ग  य  ।  एक  सुझाव  यह  था  कि  किसानों  के  लाभ  के  लिय  हमें  ट्ल्ली  के  श्रलावा  श्रन्य  स्थानों

 पर  भी  इस  तरह  के  मेलों  श्र  प्रदर्शनियों  का  श्रायोजन  करना  चाहिए  ।  यह  सुझाव  राज्य  सरकारों  के

 सहयोग  से  क्रियान्वित  हो  सकता है  ।  इस  प्रा  धिक  रण  को  श्रौर  प्रघिक  सक्षम  बनाने  के  कई  सुझाव

 ठ्थि  गये  थे  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  को  स्वीकार  करना  चाहता  हूं  ताकि  यह प्राधिकरण  श्रौर

 अधिक  सक्षम  हो  सके  ।  त्रौर  अरपना  काम  सुचारू  रूप  में  चला  सके  |

 एग्रो  के
 समापन

 समारोह  में  बेठने  की  व्यवस्था  के

 बारे में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  SEATING  ARRANGEMENTS  MADE  AT  THE  CLOSING
 CEREMONY  OF  AGRI-EXPO  77

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  dag  सदस्यों  के  बैठने  की  व्यवस्था  के  बारे  में  श्नापको  क्या  कहना  है  ?

 श्री  मोहन  धा  रिया  :  उसके  बारे  मे ंमैं  एक  वक्तव्य  श्रलग  से  इंगा  ।  यि  श्राप  चाहें  तो  में  श्रभी  दे

 सकता हूं

 अध्यक्ष  महोदय :  श्राप  wal  दे  सकते  है  ।

 एग्रो  के  समापन  समारोह  में  बेठने  की  व्यवस्था  के

 बारे में  ara

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  att  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  अध्यक्ष

 एग्री  एक्स्पो  77  के  समापन  पर  ara  त्रित  व्यक्तियों  के  बैठने  की  व्यवस्था  के  विषय  में  संक्षिप्त  चर्चा  के

 अन्त  में  ग्रापने  जो  निदेश  टिया  था  उसके  श्रनुसरण  में
 मैँ  एक  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ।

 श्रोमत  समापन  समा रोह  में  श्राम  faa  व्यक्तियों  के  लिए  बैठने  की  व्यवस्था  करते  समय  भारतीय

 व्यापार  मेला  प्राधिकरण  ने  हिदायतें  जारी  की  थीं  कि  भा  रत  सरकार  के  पूर्वता  श्रधिपत्र  ग्राफ

 का
 पालन  किया  जाए  परन्तु  ए  सा  दिखाई  देता है  कि  इन  हिदायतों  को  पालन  करने  में  कुछ

 चूक  हो  गई  |  इसके  परिणामस्वरूप  कुछ  व्यक्तियों  ने  जो  पूर्वता  श्रधिपत्र  में  संसद्  सदस्यों  से  नीचे  स्थान

 पर  हूँ
 कुछ

 मान  नीय  संसद  सदस्यों  के  श्राग  की  सीटेघेर  लीं  इस  चूक  के  लिये  मैँ  हारटिक  खद  प्रकट

 करना  चाहता  हूं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  ऐ  सी  भूल  चूक  दोबा रा  न  मैं
 ने

 स्पष्ट  हिदायतें  जरी

 करदी हैं  कि
 सभी  साव॑जनिक  समारोहों  में  पूर्वता  afarqa  का  कठोरता  से  पालन  किया  जाये  अर

 माननीय
 संसद्  सठस्यों  की  प्रतिष्ठा  का  पूरा  सम्मान  किया  जाना  चाहिए  ।
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 हड्डी  मिलों  का  बन्द  होना

 *453.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंती

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  देश  में  बहुत  सी  हुड्डो  मिलें  बन्द  हो  गई  है  प्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  विदेशी  खरीदारों  द्वारा  हेरफेर  करके  मूल्य  कम  किए  जाने  के  कारण  उत्पादक  इनके

 निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  मांग  कर  रहे  हैं  अर  यठि  तो  इस  संबंध  में  निर्यात  नी,ति  क्या  है  श्रौर

 मिलों  को  बन्द  होने  से  बचाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मन्द:लय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  । :  तथा

 विवरण

 जी  नहीं  |  सरकार  के  पास  इस  समय  जो  जानकारी  है  उसके  भ्रनुसा र
 देश  में  हड्डी  चूरा  मिले  बड़े

 पैमाने  पर  बन्द  नहीं  हुई

 2.  हुड्टी  चूरे  के  उत्पाठक  निर्यातों  पर  रोक  लगाने  की  माँग  नहीं  कर  रहेहं  प्रौर  वास्तव  में  वे  सरकार

 से  निर्बाध  निर्यातों  की  श्रनुमति  देने  का  श्रनुरोध  कर  रहे  हँ  ।  दूसरी  भोर  श्रोसी
 न
 ौर  जिलेटिन  निर्माता

 हड्डी  चूरे  से  श्रोसीन  तथा  जिलेटिन  के  मूत्य  वर्धित  उत्पाद  तैयार  करता  बहुत  समय  से

 से  यह  श्रनुरोध  करता  रहा  है  कि  हट्टी  चूरे  का  निर्यात  प्रतिबंधित  कर  दिया  जाये  ताकि  उन्हें  अपना  कच्चा

 माल  मिलता  रहे  श्रौर  इन  मूल्य  वर्धित  उत्पादों  का  देश  से  afin  मात्रा  में  निर्यात  किया  जा  सके  |  इन

 बातों  पर  विचार  करके  सरकार  ने  हड्डी  चूरे  के  निर्यातों  के  1-10-1977  से  उच्चतम  सीमा

 निर्धारित  करने  का  फैसला  किया

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  मंत्री  जिन्होंने  कि  wing  नहीं  fea  wa  सत्न  को  यह

 कि  देश  में  हड्डियों  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता  जिलेटिन  तथा  श्रोसीन  का  उत्पादन  करने

 वालों  द्वा रा  हड्डियों  की  कितनी  मात्रा  का  उपयोग  किया  जाता  है  तथा  इसके  बाद  निर्यात  के  लिये  कितनी

 मात्रा  बच  रहती

 SHRI  ARIF  BEG:  Sir,  as  the  regards  total  quantity  available  in  the  country  I  want
 to  submit  that  nearly  2  lakh  tonnes  of  raw  bones  are  available  in  the  country  out  of  which

 1  lakh  tone  are  used  for  crushed  bones.  The  requirement  of  Orsein  manufacturers  is
 about  35,  40  thousand  tonnes  and  then  nearly  60  thousand  bones  are  left  with  us  which
 are  our  exportable  surplus.

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  इसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  फिर  सरकार  ने  निर्यात  की  श्रधिकतम  सीमा

 क्यों  निर्धारित  की  है  ?  सरकार  तब  तक  ए  सा  प्रतिबंध  लगाने  के  लिये  प्रती  क्षा  क्यों  नहीं  करती  जब  तक

 कि  देश  में  श्रोसीन  तथा  जिलेटीन  के  श्रौर  एकक  स्थापित  हो  जाएं  ताकि  उसके  बाट  हड्डियों  के  निर्यात

 पर  प्रतिबंध  लगाया  जा  सके  ?  विदेशी  सौदागरों  ने  एक  ऐ  सा  संघ  बना  लिया  जिससे  कि  वह

 मूल्यों  में
 फर

 बटल  करते  न्  ।  मंत्री  महोट्य  हमें  यही  बताना  चाहते  हैं  कि  बढ़  हुए  मूल्यों  के  कारण

 देश  को  निर्यात  करने  से  ्रधघिक  टाम  मिलते  हैँ  ।  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  तथा  अन्य  देशों  ने  संघ  बना

 लिया  है  ।  तथा  वह  बढ़  हुए  मूल्य  के  श्रन्य  उत्पादन  नहीं  लेना  चाहते  परन्तु  वह  केवल  हड्डियां  लेना  चाहते

 हूँ  |  जहां  तक  फालतू  हड्डियों  के  निर्यात  का  संबंध  क्या  सरकार  उसके  बारे  में  अपनी  नीति  पर
 विचार  करेगी  तथा  हड्डियों  के  निर्यात  पर  लगाई  गई  श्रधघिकतम  सीमा  में  ढील  देगी  ?
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 SHRI  ARIF  BEG:  Sir,  I  want  to  inform  the  hon.  Member  that  whatever  surplus
 quota  is  with  us  that  all  is  being  exported.  We  had  a  target  for  export  of  30  thousand
 tonnes  of  bones  between  Ist  April,  1977  to  30th  September,  1977  whereas  we  have  exported
 38  thousand  tonnes,  which  means  that  our  export  is  8  thousand  tonnes  more.  For  rest
 of  the  days  our  target  was  for  the  export  of  20  thousand  tonnes  quota.

 I  may  also  inform  the  hon.  Member  that  we  will  not  allow  such  a  situation  to  crop
 up  in  our  country  when  we  may  not  be  in  a  position  to  make  bones  available  to  bone  mills
 in  the  country,  It  is  our  endevour  that  whatever  product  is  exported  from  our  country,.
 that  should  value  added  product  which  should  give  us  more  profit  and  at  the  same  time
 our  bone  mills  which  manufacture  such  products  should  also  not  face  any  difficulty.

 प्रो०  १  mata  :  श्रीमान  जी  कया  हड्डियों  के  निर्यात  के  श्रधिकतम  सीमा  निर्धारित
 करने

 के  साथ  साथ  सरकार  ने  यह  भी  सुनिश्चित  किया  है  कि  wea  देश  हमारे  देश  से  सामान  पयप्त  करते

 रहेंगे  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  अप  तो  हड्डियों  का  निर्यात  न  करें  तथा  फिर  इसके  बौद  उनसे  बनाई  गई

 का  स्रायात  भीਂ  अरन्य  देशों  द्वारा  बन्द  कर  दिया  जाए  ।  यदि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जा रत  है  तो  उसके  बारे

 में  सरकार  की  क्या  नीति

 SHRI  ARIF  BEG:  Sir  the  present  situation  testifies  that  the  maximum  demand  is
 that  of  orsein  and  relative.  We  are  trying  to  ensure  that  maximum  quantity  of  goods
 manufactured  in  our  country  should  be  exported.  ्प्  a  situation  as  stated  by  hon.  Member
 comes  up,  we  will  reconsider  the  same.

 श्री  मोहन  धारिया  :  अ्रध्यक्ष  महोदय  सदन  को  इस  बात  की  सराहना  करनी  चाहिए  कि  हमारी
 सरकार  की  नीति  देश  के  लिये  श्रधिक  से  श्रधिक a  व्य  दिलवाना  तथा  रोजगार  के  वसर  उपलब्ध  करवाना

 ही  सरकार  की  नीति  है  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछ  गए  प्रश्न  क
 सर  बन्ध

 रुदन  को  यह  जान

 कर  खुशी  होगी  कि  श्रोसीन  की  मांग  मे  वृद्धि  हो  रही  1972-73  में  केवल  500  टन  निर्यात

 किया  गया  जिसका  मलय  6  लाख  रुपये  था  सदन  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  aT  1976-77  में

 हमने  5200  टन  का  निर्यात  किया  हैं  जिनसे  हमने  लगभग  4.13  करोड़  रुपये  के  लगभग  कमाए  हैं  ।

 SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM:  Sir  it  has  been  stated  by  the  Minister  that  there  has
 been  no  large  scale  closure  of  crushed  bone  mills.  I  want  to  know  how  many  crushed
 mills  are  there  in  the  country  and  how  many  of  them  have  been  closed  ?

 SHRI  ARIF  BEG:  There  are  nearly  one  hundred  bone  mills  in  the  country  and  out
 of  them  the  Government  has  no  information  about  the  closure  of  anyone  of  them  so  far.

 SMUGGLED  GOODS

 S44,  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 SHRI  O.  P.  TYAG!
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  withheld  confiscated  smug  SK! oa]  ed  go ed  ods  without  either
 selling  or  destroying  them:

 (b)  if  so,  the  items,  quantity  and  the  value  of  such  goods  withheld  by  Government  at
 present  and  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  the  sale  proceeds  of  these  goods  go  to  the  smugglers  or  to  Government
 these

 goods;  and
 and  who  is  likely  to  earn  profit  or  incur  loss  as  a  result  of  sale  or  destruction  of

 (d)  the  standing  policy  in  regard  to  foreign  goods  seized  by  customs  authorities ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SATISH
 AGARWAL)  :  (a)  &  (b).  In  order  to  prevent  malpractices  and  misuse,  Gover  nment  has
 taken  a  decision  that  smuggled  goods  which  are  confiscated  should  not  0८  sol  within
 India  but  should  either  be  exported  or  destroyed.  It  had  come  to  Government’s  notice

 smuggling  activities. that  the  sale  of  such  goods  was  being  used  as  a  cover  for  further
 Govern  hent  is  examining  how  best  to  give  effect  to  this  policy.
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 The  sale  of  confiscated  goods  perishable  items)  to  the  National  Co-
 operative  Consumers’  Federation  and  others  except  military  canteens  has  been  suspended.
 Some  items  the  list  of  which  is  laid  on  the  Table  of  the  House  are  being  disposed  of  in
 accordance  with  the  existing  prescribed  procedure.  Government  is  examining  ways  and
 means  of  disposal  of  other  confiscated  items  other  than  by  sale  within  the  country.  This
 would  include  possibility  of  re-export  outside  India.

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (c)  The  sale  proceeds  of  these  goods,  other  than  gold  and  silver  which  are  deposited
 in  the  Mint,  are  credited  to  the  Government.  As  the  Government  have  not  taken  a  final
 decision  regarding  destruction  of  such  goods,  the  question  of  any anv  loss  d  oe Ue  $  not  arise.

 Statement

 (d)  (a)  Gold  and  silver;

 (b)  currency  (Indian  and  foreign);

 (c)  trade  goods;

 (d)  vessels  and  vehicles:

 (6).  recious  and
 semi-precious

 stones  other  than  diamonds;

 (f)  fire  arms  and  ammunition;

 (g)  antiquities;

 (h)  goods  of  Indian  origin;

 (i)  heterogeneous  items  seized  in  small  lots  in  the  confiscated  baggage  (other
 than  those  covered  by  the  provisions  of  Chapter  IVA  and  Section  123  of  the
 Customs  Act,  1962  and  the  notifications  issued  thereunder).  These  items
 may  be  disposed  of  through  the  retail  shops  run  by  the  Department  in  the
 Custom  House.

 SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN :  I  would  like  to  know  from  hon.  Minister  that
 being  exported  to since  how  long  these  smuggled  goods  are  lying  as  these  are  neither

 other  countries  nor  these  are  being  destroyed.  have  also  asked  whether  it  is  being  des-
 troyed  ?  Who  gets  the  benefit  of  the  smuggled  goods  ?  Actually  it  is  the  Government
 who  gets  the  benefit  of  it.  So  my  submission  is  that  it  should  not  be  destroyed  but  it
 should  either  be  auctioned  or  that  should  be  sent  to  other  countries.  Several  goods  are
 deteriorating.  It  has  not  been  stated  in  the  answer  which  goods  are  detorating;  what  is  the
 value  of  the  confiscated  good  and  since  how  long  those  goods  are  lying  ?  What  is  the  reason
 for  the  delay ?

 SHRI  SATISH  AGGARWAL:  At  present  goods  worth  Rs.  43  crores  are  lying  there.
 A  decision  to  retain  these  goods  was  taken  by  the  Cabinet  on  16th  August,  1977  and  an

 According  to order  for  the  implementation  of  the  same  was  passed  on  27th  August,  1977.
 Consumer  Federation  and this  order  the  sale  of  these  goods  to  National  Co-operative.

 other  institutions  except  the  Military  Canteen  should  be  totally  stopped.  Again  on  7th
 Nevember,  1977  through  another  order  we  restored  the  sale  of  (a)  Gold  and  silver,  (b)
 Currency  (Indian  and  Foreign),  (c)  Trade,  (d)  Vessels  and  Vehicles,  (e)  Precious  and
 semi-precious  stones  other  than  diamonds,  (f)  Fire  arms  and  ammunition,  (g)  antiquities,
 (h)  Goods  of  Indian  Origin  and  other  small  goods  confiscated  in  baggage  as  per  the
 prevailing  procedure.  So  these  goods  are  being  disposed  off  as  their  sale  is  continuing
 So  we  have  issued  this  order  on  7th  November  to  which  you  may  call  an  amendment  or
 explanation.  Gold  and  silver  is  being  sent  to  Mint  Trade  goads;  vessels  and_  vehicles;
 precious  and  semi-precious  stones  other  than  diamonds  are  being  sold  out  as  per  the
 existing  procedure.
 items.

 The  Government  is  yet  to  take  its  decision  with  regard  to  remaining
 At  present  we  are  having  goods  worth  Rs,  43  crores.

 SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  :  What  are  the  items  with  regard  to  which  decision
 has  not  been  taken  as  yet  and  the  difficulties  which  are  coming  in  the  way  of  taking  an
 early  decision.  The  depreciating  value  of  the  goods  also  causes  a  loss  to  the  Govern-
 ment.

 SHRI  SATISH  AGGARWAL:  No  restriction  has  been  imposed  on  perishable  items  but
 several  items,  such  as  watches,  synthetic  yarns  and  metallised  yal yarn  fabri iaVUl  ics,  saris,  alcoholic
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 liquors,  cigars  and  cigarettes,  manufactured  tabacco,  fountain-pens,  ball  points  pens,  per-
 fumes,  casmetics,  transistors,  radios,  electrical  appliances,  hair-driens,  liquidisens,  automa-
 tic  irons,  electronic  calculators,  TV  sets  etc.  which  are  not  perishable  are  under  consi-
 derable.

 SHRI  OM  PARKASH  TYAGI:  We  are  at  a  loss  to  understand  the  stand  and  policy
 of  the  Government.
 on  the  other  hand  there  is

 On  one  hand  watches  worth  Rs.  5  crores  are  being  imported  while
 good  stock  of  gold  which  the  Government  is  not  bring  out.

 The  smugglers  are  bringing  gold  from  foreign  countries.  There  is  lot  of  ditference  between
 the  price  of  gold  in  India  and  the  gold  being  brought  from  foreign  countries.  This  Gov-
 ernment  is  deliberately  encouraging  the  smugglers  bv  its  policies.  It  is  now  clear  that  they
 are  having  goods  worth  Rs.  43  crores  with  them.  I  have  also  got  the  information  that
 Government  wants  to  destroy  the  same.  How  strange  it  is.  On  the  one  hand  our  counfry
 starving  and  we  need  gaods  but  if  they  do  not  want  to  use  those  goods.  Let  those  goods
 be  sent  to  foreign  countries.  May  I  know  from  the  Minister  if  he  is  agreeable  to  the
 suggestion  that  a  committee  consisting  of  the  Members  of  Parliament  should  be
 constituted  who  should  ensure  that  instead  of  destroying  these  goods,  these  goods  should

 It  is  necessary  to  form  such.  a  Committee be  best  utilized  for  the  interests  of  the  country.
 because  smuggling  cannot  be  fotallv  stopped  and  such  a  Committee  will  nelp  a  lot  for
 forming  a  permanent  policy  for  the  disposed  of  smuggled  goods.

 SHRI  SATISH  AGGARWAL  Jt  is  true  that  goods  worth  Rs.  43  crores  are  still
 lying  with  the  Government  but  no  decision  has  been  taken  to  destroy  the  confiscated
 goods,  This  is  still  under  the  consideration  of  the  Government  whether  to  re-export  these
 goods  or  these  be  (Interruptions)

 SHRI  O.  P.  TYAGI:  Why  these  are  being  destroyed  ?  I  want  an  assurance  from  the
 Minister  that  these  will  nct  be  destroyed  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  म्र्भी  उन्हें  नष्ट  करने  का  प्रश्न  नहीं  ।  लेकिन  यदि  तस्करी  कीं  चीजों  को

 बेचा  या  नीलाम  किया  जाये  तो  वे  चलन  में  श्रा  जाती  हैं  श्नौर  जो  माल  पकड़ा  नहीं  गया  है  वह  भी  बाजार

 में  प्रा  जायेगा  |  इस  पर  हम  पुरी  तरह  विचार  कर  रहे

 SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  1  had  asked  about  the  constitution  of  Parliamentary
 Committee.

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  हम  संसदीय  समिति  नहीं  गठित  कर  रहे  |  लेकिन  यदि  श्रावश्यक  हुभ्रा  तो

 इस  पर  भी  विचार  हो  सकता  यह  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 श्री  वसन्त  साठे  :  43  करोड़  के  माल  में  कितना  खराब  हो  जाने  वाला  है  ।  पनीर  इत्यादि  खराब  हो

 जाएगा  ।  ट्रांसिसटर  में  जंग  wife  लग  सकता  है  ।  श्राप  श्रांकड़े  बताएं  सरकार  राज्य  सरकारों  के

 माध्यम  से  इन  के  निर्यात  पर  विचार  कर  रही

 श्री  एच०  एम०  पटेल :  त्रपने  पास  रख  कर  किसी  चीज  को  भी  नष्ट  नहीं  होने  दिया  जाएगा

 और  कुछ  सप्ताह  में  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  43  करोड़  के  माल  में  से  कितना  नष्ट  होने  वाला  है  ?

 श्री  एच  एम०  मेरे  पास  विस्तृत  जानकारी  नहीं  मैं  यह  एकत्र  करके  बता  सकता

 हु

 श्री  बसन्त  चाऊं  :  महोदय  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  ने  स्वयं  कहा  था  कि  खराब  होने  वाली

 चीजें  नष्ट  कर  दी  जाएंगी

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  उन्होंने  नहीं  कहा  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  यदि  मंत्री  जी  ऐसा  कहते  हैं  तो  हमें  जानने  का  श्रधिकार  है  कि  कितने  करोड़  का

 माल  नष्ट  होने  वाला  है  ?  वह  सुचना  की  बात  कैसे  कर  सकते
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 te
 sor  fs

 श्री  Tao  UHo  पटेल :  उन्होंने  नहीं  कहा  |  उन्होंने  नाग  कि  खराब
 होने  वस्तुएं  कुछ

 एजेंसियों  के  जरिए  वितरित  की  जाएंगी  ।  उन्होंने  सैनिक  कन्टीनों  का  नाम  लिया  ।

 श्री  वसंत  साठे  :  यह  बात  विवादास्पद  है  ।  wa  वह  सैनिक  कैन्टीनों  की  बात  करते  हैं  ।

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  मैं  उनके  लिये  झपने  उत्तर  का  में  श्रनुवाद  पढ़  देता  हूं  कदाचार  श्रौर

 दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  तस्करी  की  पकड़ी  हुई  चीजें  भारत  में  न  बेची  कर  नष्ट

 कर  दी  जायें  या  उनका  निर्यात  किया  जाए  |  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  we  है  कि  इन  चीजों  की  बिक्री

 की  आ्ाड़  में  अरन्य  तस्करी  की  गतिविधियां  चाल  होती  हैं  ।  सरकार इस  नीति  को  प्रभावी  रूप  देने  पर  विचार

 कर  रही हैं

 पकड़ी  हुई  चीजें  होने  वाली  वस्तुभ्नों  को  की  बिक्री  नेशनल
 कोश्नापरेटिव

 मर्स  फैडरेशन  तथा  सैनिक  कैन्टीनों  के  सिवा  श्रन्य  किसी  के  माध्यम  से  करने  पर  रोक  लगा  दी  गई

 कुछ  वस्तुएं  जिनकी  सुची  सभा  पटल  पर  रखी  निर्धारित  प्रक्रिया  द्वारा  बेची  जा  रही  है  ।  अरन्य  पकड़ी

 गई  चीजों  की  बिक्री  न  करके  उन्हें  निपटाने  पर  भी  विचार  हो  रहा  है  ।  इसमें  भारत  के  बाहर  वस्तुद्नों  का

 निर्यात  भी  शामिल  )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  4551.0

 री
 श्री  बसंत  ale  :  कपा  खराब  होने  वाली  चीजें  नष्ट  कीਂ

 जाएंगी
 ऐ  ऐसी  वस्तुप्नों  का  मूल्य  क्या  है  ?

 )

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मंत्री  जी  को  सभा  में  झ्राश्वासन  देना

 चाहिए  |

 थ्री  एच०  एम०  पटेल  :  अभी  कुछ  नष्ट  नहीं  किया  खराब  होने  वाली  के  बारे  में

 लिया  गया  निर्णय  सभा  को  बताया  जाए  द  द थाा }

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 MU  महोदय  :  प्रापका  व्यवस्था  का  प्रश्न  FAT  है  अप  भाषण  न  देना

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Sir,  Sh.  Satish  Aggarwal  has  said  that  perishable
 goods  will  either  be  exported  or  destroyed.  You  can  not  export  goods  worth  Rs.  43  crores.
 It  will  be  destroyed.

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रापका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या

 श्री  कंवर  लाल  UG
 :

 मंत्री
 जी  सभा  को  ठीक  उत्तर  नहीं  दे

 रहे  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  ।

 SHRI  MANI  RAM  BAGRI:  Sir,  My  point  of  order  is  this  that  the  reply  should  not
 be  a  vague  one.  You  are  guardian  of  the  Question—Answer  procedure.  You  should
 instruct  the  Ministers  to  come  prepared.  When  Lok  Sabha  is  in  Session  the  Minister
 can  not  take  the  decision  to  destroy  the  gc  5

 SHRI  SATISH  AGG  f A ALR  WAL :
 DUZJAT  I  have  not  taken  the  decision  to  destroy  them.
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 पांचवीं  पंचवर्षोय  भोजी  nats  में  मध्य  प्रदेश  A  पर्यटकों  के

 द अ्ाकषण  के  स्थलों  का  बिकास

 *  4156.  श्री  सुखेन्द्र  सिह  way क्या  पर्यटन  wit  नागर  विसानन  सला  यह  बताने  की  कप
 श्री  शरद  यादव

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  ने  पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  श्रवधि  में  पयंटकों  के  रक्षण  के  स्थलों

 के  विकास  के  लिय  कुछ  सुझाव  दिये  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ate  उनको  पूरा  करने  की  दिशा  में  प्रगति  हुई  है

 तथा  उन  पर  कितनी  राशि  at  होगी
 ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a)  and  (b).  Proposals  received  from  the  State  Government  in  April/May
 1977  included  the  development  of  tourist  facilities  at  Khajuraho,  Pachmadhi,  Bhedaghat,
 Kanha,  Mandu,  Sanchi,  Ujjain,  Maheswar,  Omkareshwar,  Bhopal  and  Indore.  These  will
 be  examined  at  the  time  of  the  Sixth  Plan  discussions.

 SHRI  SUKHENDRA  SINGH:  Sir,  whether  Chitrakoot,  Ramban  and  Orcha  have  been
 included  ?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK :  I  understand  that  the  question  related  to  the
 to development  of  sites  in  Madhya  Pradesh.  I  have  given  information  in  regard  the

 scheme  submitted  to  the  Central  Government  dnterruption)

 The  scheme  suggested  by  Madhya  Pradesh  included  the  development  of  Khajuraho,
 Pachmadhi,  Bhedaghat,  Kanha,  Mandu,  Sanchi,  Ujjain,  Maheswar,  Omkareshwar,  Bhopal
 and  Indore.

 SHRI  SUKHENDRA  SINGH:  Sir,  the  names  I  have  mentioned  are  important  places.
 Thousands  of  tourists  visit  these  places,  The  hon’ble  Minister  had  also  visited  that  place.
 These  are  natural  sites  and  streams.  So  these  should  also  be  developed.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  No  doubt  I  had  gone  there  but  without  receiv-
 ing  detailed  information  from  the  State  Government  as  to  the  number  of  tourists  foreign
 and  otherwise.  Till  such  time  we  can  not  start  work  considering  it  a  place  of  interna-
 tional  importance.  While  on  visit  I  had  asked  the  Madhya  Pradesh  officials  to  furnish  me
 figures.  We  will  consider  the  matter  during  the  6th  Plan.

 SHRI  SHARAD  YADAV:  Sir,  I  think  no  other  State  except  Madhya  Pradesh  has
 so  much  tourist  sites  in  India.  But  during  the  last  30  years  a  very  meagre  amount  has
 been  spent  in  that  State.  can  say  that  Bhedaghat  is  one  of  the  most  beautiful  place  in
 the  world.  So  the  Government  should  pay  proper  attention  to  this  State.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK  I  am  not  answerable  to  what  happened  during
 the  last  30  years.  The  Janata  Government  from  the  very  beginning  have  decided  to
 devote  equal  attention  to  the  development  of  all  the  natural  sites  and  tourist  spots  with
 our  limited  means.  In  this  connection  we  have  urged  all  the  States  in  the  Conference  of
 State  Minister  to  send  us  the  prepared  prospective  plan.  Unfortunately  we  have  not  yet
 received  these  prospective  plans  from  almost  half  the  number  of  States.

 1  am  aware  of  Bheraghat’s  importance.  We  can  have  a  developed  tourist  centre
 during  the  6th  Plan.

 SHRI  NIRMAL  CHANDER  JAIN:  Both  Bheraghat  and  Kanhakisli  the  two  places
 near  Jaipur  are  important  places.  In  Bheraghat,  there  should  be  provision  for  light,
 Jifts  and  hotels  and  cars  etc.  Similarly  air  service  should  be  provided  for  going  to  Kanha-
 kisli.  May  I  know  the  amount  likely  to  be  provided  on  these  places  during  the  5th  plan
 and  when  air  service  will  be  provided  for  Kanhakisli ?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK  :  I  can  not  say  about  expenditure  during  the  6th
 plan,  We  are  co om  nsidering  the  matter  regarding  Bheraghat  but  it  all  depends  upon  the
 Planning  (  Commission.  However  I  may  tell  you  that  construction  of  roads,  provision  of
 water  etc  is  the  task  of  State  Government.
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 25  1899  मौखिक  उत्तर

 SHRI  NIRMAL  CHANDER  JAIN:  L  have  asked  about  hotels,  motels,  electricity,  lift
 and  aeroplane  etc.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  The  hon.  Member  should  urge  the  State  Gov-
 ernment  to  provide  electricity.

 SHRI  MANI  RAM  BAGRI:  We  have  to  talk  to  the  Central  Ministers.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  The  Primary  requirements  should  be  provided
 by  the  States.  We  have  provided  them  grant  for  this  purpose.

 The  State  Tourism  Development  Corporation  has  build  a  forest-lodge.  Boating  faci-
 lities  are  going  to  be  provided  by  the  Panchayat.  We  have  arranged  a  tourist  coach  also.
 We  have  given  money  to  the  State  Tourism  Department  for  the  provision  of  water.  We
 are  constantly  trving  to  attract  more  tourists.

 At  present  it  is  not  possible  to  link  Kanha  with  air-service.  Jabalpur  has  air-service
 which  is  not  very  far  from  Kanha.  With  smooth  road  facilities  traffic  will  increase.

 श्रध्यक्ष  महोदय :  श्री  के०

 SHRI  Y  P.  SHASTRI:  Sir,  1  have  2.0  point  of  Vv  rder. rde  CUnterruption)  The  names  men-
 tioned  by  the  hon.  Minister  are  those  where  some  development  has  already  taken  place.

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रोप  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं उठा  रहे  कृपया  भाषण  न  इसे

 वाही  में  शामिल  न  किया  जाए

 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री
 KK

 ्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  मैँ  उन्हें  ग्रनुमति  न  दूं  वह  प्रश्न  नहीं  सकते  ।  क्या  किसी  एक  सदस्य

 के  लिये  श्रलग  निथम  है  ।

 श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  मुझे  श्रापका  संरक्षण  चाहिये  ।  मैंने  अनुपूरक  प्रश्न  पूछा

 झध्यक्ष  महोदय
 :

 व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  उठे  थे  |

 श्री  Fo  लकप्पा  :  भारत  पर्यटकों  के  लिए  स्वर्ग है  ।  मैं  पूछता  चाहता  हूं  कि  देश  में  पर्यटन  स्थलों

 का  विकास करने  के  लिए  क्या  c r a ‘ सिद्धान्त  ५ ग्रपनाय. जां जा  रहे  हैं  कया  मंत्री जी  राज्यों  के  प्रस्तावों

 पर  विचार  करेंगे  या  उनका  मंत्रालय  स्वयं  प्रस्ताव  तैयार  करेगा  देशी  तथा  विदेशी  पर्यटकों  को  श्राक्षित

 करने
 के  लिए  मूल  सुविधाएं  भी  नहीं

 दी
 जा  रही

 ।
 राज्यों  द्वारा  दिये  गये  कितने  प्रस्ताव  लम्बित हैं  श्रौर

 उन  स्थानों  के  विकासार्थ  कितना  धन  aa  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  मध्य  प्रदेश के  बारे  में

 श्री के०  लकप्पा  :  अनुपूरक  प्रश्न  से  उत्पन्न  बात  के  बारे  में  मैंने  प्रश्न  पूछा  है  |

 श्री  ए०  बाला  पजनौर  :  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  राज्यों  के  प्रस्तावों  पर  वह  गम्भी  रता  पूर्वक  विचार

 (  व्यवधान  )  कर  रहे  हैं  ।  पर्यटन  मंत्रालय  द्वारा  यूं  ही  लीपा  पोती  की  जाती  है  ।  हमारे  मुख्य  मंत्री  जी
 ने

 पांडिचेरी में  हवाई  wes  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  क्या  मंत्री  जी  उस  पर  विचार कर  रहे  हैं  ?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  It  is  correct  that  we  have  invited  propesals
 from  State  Governments  and  we  will  consider  them.  We  will  not  keep  them  to  ourselves

 **कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 Not  recorded
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 Written  Answers  Agrahayana  25,  1899  (Saka)

 But  we  will  consider  the  development  of  places  which  are  important  from  the  point  of

 Commission.
 international  tourism.  Finencial  allocation  depends  upon  on  the  sanction  by  Planning

 I  have  no  information  in  regard  to  Pondicherry  proposal.  We  have  received  perspec
 tive  plans  from  16  States  only.

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कृषि  तथा  विकास  fara  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  साथ

 ऋण  संबंधी  परियोजना  पर  बातचीत

 *  147.  श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिंडे  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार a  कृषि  पुनर्वित्त  तथा  विकास  निगम  ने  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  संघ से  जो

 विश्व  बैंक  से  सम्बन्ध  डालर  के  ऋण  के  लिए  1977 में  द्वितीय  कृषि  पुर्ावित्त तथा

 विकास  निगम  ऋण  संबंधी  परियोजना  पर  बातचीत  की  थी  ;

 श्रंतर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  सरकार  से  प्रति  ag  कितने  प्रतिशत  ब्याज  दर  शभ्रथवा

 सेवा  शुल्क  वसूल  करता  है  ;

 सरकार कृषि  पुर्नावत्त  तथा  विकास  निगम  स ेप्रतिवर्ष कितने  प्रतिशत  ब्याज  दर  वसुल

 q  ई

 कृषि  पुर्नावित्त तथा  विकास  निगम
 farfa |  +

 भन्न  विकास  योजनाओं  के  लिए  पुनर्वित्त  पर

 वर्ष  कितने  प्रतिशत ब्याज  लगाएगी ;  भ्रौर

 (3)  भूमि  विकास  बैंक  विभिन्न  विकास  संबंधी  योजनाओं  के  लिए  प्रन्तिम  उधारकर्त्ता  से  प्रतिवर्ष

 कितने  प्रतिशत  ब्याज  दर  लेगी  ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  art

 भारत  सरकार  को  इस  ऋण  के  मूलधन  की  निकाली  गई  श्रौर  समय-समय  पर  बकाया

 रकम  पर  0.  75 प्रतिशत  वार्षिक की  दर  से  केवल  सेवा  प्रभार  देना है  ।

 इस  समय  भारत  सरकार  द्वारा  कृषि  पुर्नावित्त  शर  विकास निगम  से  श्रधिक  से  अधिक

 9  वर्ष  के  पुर्ावित्त  के  लिए  75
 प्रतिशत  वार्षिक  ai  9  से  15  वर्ष  तक  के  पुर्नावत्त के  संबंध  में  7  25

 प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  लिया  जाता है

 कृषि  पुर्ावित्त
 ak  विकास  निगम  राज्यो ंके  भूमि  विकास  वाणिज्यिक

 बैंकों राज्यों  के  सहकारी  बैंकों  से  लघु  सिंचाई  श्रौर  भूमि  विकास  योजनाओं  के  लिए  दिए  गए  ऋणों
 पर  इस  समय  5

 प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  श्रौः  अरन्य  प्रकार  की  योजनाओं  के  लिए  दिए  गए  ऋणों
 पर  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  ब्याज  लेता  है

 भूमि  विकास  बैंकों  से  यह  भ्रपेक्षा
 की

 जाती  है  कि  वे  श्रन्तिम  ऋणकर्त्ता  से  लघु  सिचाई

 भूमि  विकास  योजनाओं के  लिए  कम  से  कम  10.5  प्रतिशत  वार्षिक  प्रौर  श्रन्य  के  लिए  कम

 से  कम  11 प्रतिशत  वार्षिक की  दर  से  ब्याज  लें ।
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 16  दिसम्बर  1977  लिखित  उत्तर

 FACILITIES  TO  FOREIGN  TOURISTS

 “448.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  Minister  of  TOURISM  &  CIVIL

 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  survey  was  undertaken  about  the  manner  of  spending  ty  the  visiting

 foreign  tourists  by  Government;  and

 (b)  if  so,  the  salient  feature  thereof  and  the  nature  of  facilities  the  Government

 propose  to  provide  to  the  foreign  tourists  as  a  result  of  the  survey  made  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PUKLSHOTITAM
 KAUSHIK):  (a)  and  (9).  The  Department  of  Tourism  had  commissioned  the  Adminisira-
 tive  Staff  College  of  India,  Hyderabad  to  undertake  a  Survey  in  1976-77  of  foreign  tourists
 far  eliciting  information,  among  other  things,  on  their  expenditure  and  reaction  patttern,
 duration  of  stay,  etc.  The  final  report  of  the  Survey  is  yet  to  be  received.  Oily  after  its

 receipt  would  it  be  possible  to  indicate  its  salient  features  and  what  action  will  be  taken  on

 the  findings  .of  the  Survey.

 छिपी  शय  की  स्वच्छिक  घोषणा  की  योजना  शुरू  करना

 *449.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार छिपी  झाय  की  स्वैच्छिक  घोषणा  की  योजना  शुरू  करने  का  विचार कर

 रही है  ;  शर

 यदि  तो  कब
 ?

 faa  मंत्री  एच०  THo  :  :  छिपाई गई  ae  को  स्वेच्छा से  प्रकट

 करने  के  लिए  किसी  नई  योजना  को  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जो  व्यक्ति छिपाई  गई  तथा  धन  को
 प्रकट

 करने  के  इच्छुक हैं  ,  वे  श्रायकर
 1961 की  की  उप-धारा  (1)  तथा  धन-कर  1957  की  धारा

 की
 उप-धारा  (1)  के

 उपबंधों
 का

 फायदा
 उठा  सकते  हैं  ,  जो  उनमें  की

 गयी  व्यवस्था के

 अआयकर  गायक्त कि  तथा  धनकर  शझ्रायुक्त  को  ब्याज  श्रौर  /  श्रथवा  WY-quyy  की  रकम  को  कम  करने

 माफ  करने  की  इज़ाजत देते  हैं

 कोई  जिस के
 विरुद्ध  श्राय-कर  सम्बन्धी  श्रथवा  धनकर  सम्बन्धी  कोई  कार्यवाही

 विचाराधीन समझौता  (  श्रायकर तथा  को  श्रपने  मामले  में  निर्णय के  लिये उस

 स्थिति  में  आ्रावेदन  भी  कर  सकता  है  यदि  श्रायकर  TT  तथा  धन-कर  आयुक्त का इस बात का  इस  बात  से  समाधान

 हो
 कि

 ama  तथा  धन
 को  छिपाने

 sear  जालसाजी  करने  का  मामला  किसी  भी  श्राय-कर  तथा  धनकर

 व्धिकारी द्वारा  सिद्ध  नहीं  गया  है  भ्रथवा उसे  सिद्ध  किये  जाने  की  सम्भावना नहीं  है  ।

 सरकार  द्वारा  सोने  को  बिक्री

 *
 150.  श्री  अनस्त  क क

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  : श्री  शंकरसिहजी  बाघेला  |

 क्या  यह  सच  है  कि
 बाजार

 में
 सोने

 का  मूल्य  बहुत  बड़  गया  है  श्रौर  यदि  तो  सोने

 का  मूल्य कया  है
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 Written  Answers  December  16,  1977

 स  समय  सीने  की  कितनी  मात्रा

 क्या  सरकार  बाजार  में  सोने  का  मूल  मूल्य  कम  करने  के  लिये  विगत  कुछ  समय  से
 देश

 में  प्रजित  किये  गये  सोने  को  रिलीज  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इसे
 कब  बेचने

 का
 कितना

 सोना
 बेचने  का  विचार

 है  श्रौर  यह  किस  दर  पर  बेचा  जाएगा ?

 मंत्री  एच०  एम०  :  इस  वर्ष  जून  के  महीने  से  सोने
 की  कीमतें बराबर  बढ़ती  रही  हैं  ;  20  1977  को  इसकी  श्रब  तक  सबसे  ऊंची  कीमत  706

 रुपए  प्रति
 10

 ग्राम  थी
 ।

 किन्तु  उसके  बाद  कीमतें कम  होती  गई  प्रौर  8
 को  इसका  बन्द

 भाव

 677  रुपए  प्रति  10  ग्राम  था

 सरकार  के  पास  सोने  की  मात्रा  1-10-1977  को  लगभग  8.  5  करोड़  फाइन  ग्राम

 नहीं  :

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीयकृत  बकों  के  मुनाफे

 *451.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीयकृत बैंकों  के  मुनाफों  में  बहुत  कमी हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण क्या  हैं  ;

 गत  छः  महीनों  से  ये  मुनाफे  कितने कम  हुए  हैं  ;

 प्रत्येक  बैंक  को  हुई  हानि  का  ब्यौरा  कया  हैं  ;

 (3)  गत
 छः  महीनों  के  दौरान इन  बैंकों  में

 कूल  कितनी  हड़तालें  हुई  ग्रौर  इनके  फलस्वरूप

 इन  राष्ट्रीयकृत बैंकों  में  गत  छः  महीनों  के  दौरान  बैंक  कमेचारियों  को  कितना

 भत्ता  दिया  गया  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  चौदहों  राष्ट्रीकृत  बैंकों  का  कल  प्रकाशित
 लाभ  पिछले तीन  वर्षों  से  प्रत्येक वर्ष  बढ़  रहा  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 बैंकिंग  कम्पनी  का  श्रग्रिहण शौर  अन्तरण  )  1970  की  धारा

 10
 की

 उपधारा  (1)  के  WATS 2  राष्ट्रीयकृत  बैंक  प्रत्येक as  के  को  वार्षिक रूप  से

 ५ अपने
 खातों

 की
 बन्द  करते  हैं  ae  उनका  भ्रधिशेष  (  बैलेंस  )  निकालते  हैं  ।  तथा  इसलिये  उनका  6

 महीनों का  लाभ  बताना  सम्भंव  नही  है  ।

 पिछल सात  वर्षों  में  किसी  भी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ने  कोई  हानि  नहीं  दिखाई है

 भारतीय बैंक  संघ  ने  जो  भारतीय  बैंकिग  उद्योग  की  ar  से  बैंक  कर्मचारियों  के  साथ

 वेतन-संशोधन
 पर

 बातचीत  करता  सूचित  किया  है  कि  कितने  ही
 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के

 कर्म  चारी  उद्योग
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 स्तर  पर  श्रान्दोलन  कर  रहे  हैं  जिसमें  18,  29  13  सिम्बर  श्रौर  5  1977 को  हुई
 2

 घंटे  की  सांकेतिक हड़ताल  श्रौर  27  1977  को  हुई  पूरे  दिन  की  हड़ताल  शामिल  है
 ।

 इसका

 मूल्यांकन  करना  संभव  नहीं  है  कि  इन  हड़तालों  की  वजह  से  बैंकों  को  कितनी  हानि  हुई
 ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 ara  वस्तुप्नों  की  वितरण  प्रणाली

 *  455.  श्री  ato  Fo  जाफर  शरीफ

 श्री  ईश्वर  चौधरी  क्या  वाणिज्य  तथा  aries  और  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार ने  श्रावश्यक  वस्तुझओं  की
 वितरण  प्रणाली  के

 कार्यकरण

 की  समीक्षा करने  प्रौ  उसके  बारे  में  सलाह  देने  के  लिये  सभी  जिलों  में  सलाहकार  समितियों  का  गठन

 करने  के  बारे  में  भ्रपनी  नीति  की  घोषणा  की  है  ;

 यदि  तो  उनके  गठन झौर  कृत्यों  संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं

 क्या  सरकार  यह  स्पष्ट  करेगी  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  कोई  व्यावहारिक

 सुधार  लाने  में  ऐसी  समितियां  क्या  रचनात्मक  योगदान  देंगी  विशेषकर  जबकि  सरकारों से

 परामर्श  किये  बिना  ही  एकमात्र  जोन  प्रणाली  के  बारे  में  भ्रपने  निर्णय  की  सरकार ने  घोषणा  कर  दी

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :
 हां

 व  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र शासित  क्षेत्रों  को  भेजें

 गये  पत्र  की  प्रतिलिपि संलग्न  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  1384/77)

 जिसमें  मार्गदर्शक  सिद्धांतों  का  ब्यौरा  ak  समितियों  की  परिकल्पित  भूमिका दी  गई  है

 CAUSES  OF  AIR  ACCIDENTS  OCCURRED  IN  1977

 “457.  SHRI  RAM  VILAS  PASWAN:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 _(a)  whether  it  is  a  fact  that  the  number  of  air-accidents  is  more  in  1977  as  compared
 to  that  in  previous  years;

 b)  the  causes  of  these  air  accidents;  and

 (c)  the  number  of  air  accidents  which  took  place  during  the  last  5  years  and  the  num-
 ber  of  persons  killed  therein?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :

 (a)  No,  Sir.  The  number  of  air  accidents  that  occurred  during  the  last  five  years  is  as
 under

 Year

 1973
 No.

 of  air  accidents

 38

 1974  25

 1975  17

 1976  17

 1977  15

 15
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 1977 -(b)  The  details  of  the  air  accidents  that  occurred  during  the heen
 if  77  an  d  eases  in  cases

 where  investigation  has  q  completed  are  as  under

 SI.  Date  &  Place  of  Owner/Operator  Type  &  २८०४  Cause  of  the
 0  accident  marks  accident

 1  2  3  A r  5

 1  16-2-1977
 ——$—

 Dr.  Bhave,  Bonanza
 Under  investigation.

 Surgical.
 Gokak  Mills  Airfied  Nursing  Home,  VT-CZE

 Poona.

 22-2-1977  Delhi  Flying  Club  Pushpak  The  accident  was  caused
 by  an  error  of  judge-

 Safdarjung  Airport  VT-DPX  ment  on  the  part  of  the
 New  Delhi.  pupil  pilot  who  gave

 a  high  check  for  land-
 ing  thereby  stalling  the
 aircraft  from  consi-
 deration  height.

 12-3-1977  Indamer  Co.  Piper  Apache
 Under  investigation.

 =
 Narisnghpur  near  Jab-  VT-DIQ Ja  pur.

 Pushpak  Aviation 22-3-1  977
 द

 Bell  47  G5  Heli-  Under  investigation.

 near  Ban-
 copter

 galore.  VT-EAE

 5-4-1977  National  Remote  Sene  DC- 3  The  aircraft  flying  under

 Village  Edavalli
 sing  gency,  VFR  (Visual  Flight

 VT  EEL  Rules)  conditions. (Andhra  Pradesh)  collided  with  a  jutt-
 ing  rock  on  the  top
 of  a  hill,  probably  be-
 cause  it  was  obscured
 by  a  patch  of  cloud
 and  not  noticed  by  the

 to  take pilot  in  time,
 evasive  action.

 6-5-1977
 Pushpak

 Under  investigation
 Coimbatore

 Coumbatore  Flying  ee
 VT  DNP

 7-5-1977
 Pushpak  The  aircraft  stalled  and eae

 Aviation
 नी  =  crashed  during  a  steep Jagraon

 VT  DZC  climbing  turn  from  a
 and  re- low  height,

 covery  from  stall  was
 not  possible  due  to
 low  height.

 12-6-1977  Gujarat  Government  Glider  During  recovery  from
 Ahmedabad.  Flying  Club.  intended  stall,  the

 VT  -  GBH  pilot  took  a  premature
 right  hand  turn,  which
 initiated  a  spin  and

 re~ loss  of  centrol,
 sulting  in  the  Acci-
 dent.

 eee eee

 16
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 2  3  4  5

 16-7-1977  F-27 Indian  Airlines  Under  investigation

 Jammu  ै 2 दे  -  DOL

 10  22-7-1977  Directorate  of  Agri-  Bell  47  (5  Under  investigation
 ——  cultural  Aviation

 Near  Faridabad
 Helicopter

 VT  -  EBG

 11  6-8-1977  Do.  Basant  Under  investigation

 Near  Ellanabad  चापू  -  EEA

 12
 ee  ee
 11-9-1977  Do

 —
 Basant  Under  investigation

 Near  Ratia  VT  -  ECY

 13  14-9-1977  Do.  Basant  Under  investigation

 VT  -  EEO Hijraon  (Haryana)
 14  27-10  977  Do.  Basant  Under  investigation

 Near  Bhavani-patna  VT  -  BEE
 (

 15  11-1977  Bharat  Agro  Aviation  Bell  47  G5  Under  investigation
 Helicopter

 at  ee Nea  Sindhanur
 (Karnataka)

 a
 Vv  r-ECB

 (c)  The  number  of  air  accidents  that  occurred  during  the  last  five  years  and  the  number
 of  persons  killed  are  as  under  :--

 No.  of
 ai  accident

 No.  of  persons  killed
 Yeai  Tota:

 Fa  tal  Non-  Total  Passen-  Crew  Others
 Fatal  gers

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

 1973  33  38  48  11  1

 1974  21.0  25  1  4

 1975  14  17

 1976  14  17  90  98

 1977  14  15.0  10
 (Upto  14-  12-77)

 TOTAL  16  41 96  Lt  149  29  180

 राज्य  निगम  ढ्वारा  लिया  जाने  वाला  ऊपरो  लाभ

 केम  किया  जाना

 455.  श्री  बी०  के ०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निर्गम  ने  कितना  लाभ  श्रजित  किया ;
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 क्या  राज्य  व्यापार निगम  द्वारा  सौंदों  पर  लिए  जाने  वाला लाभ  20  प्रतिशत से

 अ्रधिक  होता  ak

 क्या  निर्यात  वस्तुओं  के  उत्पादकों  को  प्रोत्साहित  करने  श्रौर  श्रायातित  सामग्री  तथा  वस्त  त्रों

 के  उपभोक्ताओं  को  राहत  देने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  उचित  मामलों  में  ऊपरी  लाभ  को  काफी

 म  करने उसे  नि  लाभ  न  हानि  '  स्तर पर  लाने  के  लिए  विचार  करेगी
 ?

 वाणिज्य  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 बेग

 पार  निगम  द्वारा  कमाये क ॥  विगत  पांच  वर्षों  के  दौरान राज्य  व्याप  ब ेह  NE  गये  (  कर  पश्चात् )

 लाभ  नीचे  दिये गये  हैं

 विवरण  wat  में )

 c
 ay  aa (  कर

 कपटा

 1972-73  593  25

 1973-74  423  58

 1974-75  649  99

 1975-76  570  39

 19  ~77  944  33

 TS A  SE  पण

 जी  नहीं  ।  निर्यात  की  श्रधिकांश मदों  पर  लिया गया  लाभ  1/4  प्रतिशत a  प्रतिशत

 के  बीच  रहता  है  के  मामले  में  राज्य  व्यापार निगम  के  लाभ  श्रायात  तथा  निर्यात  के  मुख्य

 नियंत्रक की  श्रध्यक्षता  में  गठित  कीमत  निर्धारण  समिति  द्वारा  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ak  शर  प्रामतौर
 पर

 1
 प्रतिशत

 से  5 प्रतिशत के  दीच  होते  हैं  जो  प्रयोक्ताओं  की  श्रेणियों  पर  fe  हैं  ।  72  प्रतिशत

 झायातों  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रभार  केवल  1  से  2  प्रतिशत तक  हैं  15 प्रतिशत का  श्रधिकतम

 लाभ  बूझरी  हाप्स  पर  चाजें  किया  जाता  है  ।

 कीमत  निर्धारण  समिति  द्वारा  श्रपनाई  गई  नीति  यह  है  कि  वस्तुओं  की  ata  इस  प्रकार

 निर्धारण  की  जाएं  कि  कीमत  स्तर  यथासंभव  नीचा  रहे  श्रौर  यह
 सुनिश्चित रहे  कि  ऐसे  व्यापार में  मार्गी  -

 करण  तथा  aman  लाभ ”  से  अप्रधिक  न  कमायें  ।  केवल  कुछ  नाजुक
 मदों

 के
 विषय

 में  झधिक  लाभ  रखा  जाता  हैं  जिनकी  बाजार  में  श्रधिक  कीमत  हो  या  जबकि  स्वदेशी

 उत्पादकों की  रक्षा  करनी  हो  ।

 STRENGTH  OF  CLERICAL  GRADE  AND  GRADE  II  OFFICERS  IN
 NATIONALISED  BANKS

 LIN

 459.  SHRI  MAHI  LAL  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state

 (a)  the  strength  of  clerical  grade  and  of  officers,  grade  | है ह  and  grade  I  in  the  nationalis-

 (b)  whethe  1  the  quota  reserved  for  Scheduled  Cast  and  Scheduled  Tribes  in  posts in  these  banks  has  been  completed;  and

 18
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 (८)  if  not,  whether  Government  propose  to  issue  instructions  to  bank  managements  to
 select  only  the  people  belonging  to  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  till  the  quota
 reserved  for  them  in  grade  II  and  grade  1  is  completed?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  The  staff  in  the  nationa- lised  banks  is  categorised  as  ‘Clerical’  and  The  category-wise
 statement  of  employees  in  the  Supervisory  and  Clerical  Grades  as  on  31-12-1976,  the
 number  of  Scheduled  Castes/Tribes.  among  them  and  their  percentage  in  the  fourtee  n
 nationalised  banks  is  laid  on  the  table.

 (b)  Nationalised  banks  have  reported  that  the  entire  quota  of  reserved  vacancies
 could  not  be  filled  for  want  of  suitable  candidates  from  these  communities  despite  relaxa-
 tions  given  to  them  in  age,  educational  qualifications  and  qualifying  standards.

 (c)  In  accordance  with  the  existing  instructions,  the  number  of  normal  reserved
 vacancies  and  the  carried  forward  vacancies  together  is  not  to  exceed  50  per  cent  of  the
 total  vacancies  in  any  recruitment  year.  Within  the  framework  ण  existing  instructions,
 Government  have  advised  the  public  sector  banks  to  take  special  measures  to  fulfil  the
 quota  of  reserved  categories.

 STATEMENT

 Statement  showing  the  total  number  of  staff  in  the  Supervisory  and  Clerical  cadres  in  the
 nationalised  banks  and  the  number  of  and  percentage  of  scheduled  castes  and  scheduled  tribes
 among  them  as  on  31-12-1976.

 Scheduled  Castes  &  Scheduled  Tribes
 51.0  Name  of  the  Bank

 No  Total  Supervisory  Clerks

 Clerks  Number Supervi-  %  ageto  Number  ० page  to
 SOry  tota  0 (08.1

 1  2  3  4  5  6  7
 a

 Central  Bank  of  India  6923  15701  11 it  16  89  5  १03
 12689 Bank  of  India  5020  117  2°33  1699  13  +39

 Punjab  National  Bank  3692  10169  40  1-08  1067  10  १49
 Bank  of  Baroda  4502  10572  39  0°8  042  -86
 United  Commercial  Bank  4110  1212  39  0-95  315  4  3.0
 Canara  Bank  3603  86  61  1-59  1423  11-58
 United  Bank  of  India  2813  7002  53  1-88  676  9  +65
 Dena  Bank  2650  5831  0-34  672  11  *52

 Syndicate  Bank  3844  10815  79  2  6.0  899  31.0
 10  Union  Bank  of  India  4027  8404  42  1  "04  635  56.0
 11  Allahabad  Bank  1540  400  33  2-14  243  052
 12  Indian  Bank  2642  5262  74  2-80  711  13°51
 13  Bank  of  Maharashtra  20 1660  3945  1-20  402  10°19
 14  Indian  Overseas  Bank  2198  5259  62  2  82  811  15  +42

 a  के  शाल
 TOTAL  49224  119547  679  1  -38  11384  9  +52

 हि ts  ee

 आद्योगिक  उद्यमियों  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ट्र

 दिए गए  ऋण

 *460.  श्री  ज्योतिर्मय  कका  वित्त  मत्  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  श्रौद्योगिक  उद्यमियों  का  आस्तियों के  रूप  में

 उचित  समर्थक  ऋणाधार  अथवा  अन्य  प्रतिभतियां  लेकर  भारी

 ग  ऋण

 देने  के  बारे मे

 कोई  मागंदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किए  यदि  तो  क्या  श्र  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या

 कारण है
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 क्या  हाल  ही  में  ऐसा  gare  कि  एक  सुप्रसिद्ध  राष्ट्रीयकृत  बेक ने  ऋण  लेने  वाली

 कम्पनियों  की  श्रार्थिक  स्थिति  एवं  ऋण  को अदा  करने  की  उनकी  क्षमता  का  ध्यान

 रखे  बिना  कई  लाख  रुपये  के  ऋण  दिए ;

 इस  तरह  के  बुरे  लेनदेन
 में

 डूबी  राशि  को  वसुल  करने  तथा  इस  बारे
 मे

 दायित्व  निर्धारित  करने के  लिये  क्या  कारवाही  करने  विचार  अर

 जमाकर्ताश्रों  के  धन  को  इस  बुरी  तरह  से  हड़प  लिए  जाने  के  बचाने  के  लियें  उनका

 विचार  क्या  उपाय  करने  का  है
 ?

 विवरण

 faa  मंत्री  TH  ऋण  मंजर  करने के  मामल ेमें  सरकार  झौर

 झौर  भारतीय  रिजवे  बैंक  द्वारा  समय  समय  पर  जारी  किये  गये  निदेशों  श्र  weal  से  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  सहित  सभा  वाणिज्यिक  बैंक  पथ  प्रदर्शन  होता  है  ।  ऋण  देने  की  श्रपनी  नीति

 बनाते  wit  उसका  कार्यान्वयन  करते  समय  बैंक  श्रधिकतर  यह  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  उनके

 ofr  के  वितरण  का  तरीका  मोटे  तौर  पर  राष्टीय  योजना  की  araataaat  के  अअनखू्प

 गो  ।  ऋण  प्रस्तावों की  जांच  करते  समय  बैंक  प्रतिभति  को  महत्व  देते  ह  ae  बैंक

 सम्पत्तियों  पर  श्रपने  प्रभाव  द्वारा  तथा  श्रावश्यक  होने  पर  गारण्टी  भी  ले  कर  श्रपना  fer

 सुरक्षित  करते  हा  अलबत्ता  कायवाही  करते  समय  केवल  प्रतिभति  ही  कसौटी  नहीं  होती

 बक  उस  प्रायोजना  पर  जोर  देते  हैं  जिसके  लिय  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई  है  श्रौर  ऋण

 लेने  वाले  एकक  से  होने  वाली  श्राय  का  भी  ध्यान  रखते  हैं  ।

 ऋण  प्राधिकर  योजना  के  अधीन  सभी  अनुसूचित  व।णिज्यिक  बैंकों  से  wa  की  जाती

 कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  किसी  एक  पार्टी  को  2  करोड़  झरथवा  उससे  अधिक  कीं  सीसा

 अथवा  वह  जिससे  एसी  पार्टी  द्वारा  बैकिंग  प्रणाली  से  ली  गई  सीमाश्रों  क  कुर्ल

 रकम  2  करोड़  अथवा  उससे  झधिक  होती  हो  तो  उसके  लिये  रजब  बक  से  पू
 प्राधिकरण  प्राप्त  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  के  mat  में  यह  सीमा  3  करोड़

 रुपय  की  है  ।  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  गैर-सरकारी  पार्टी  को  25  लाख  रुपये  से  धि

 के श्रौर  सरकारी  प्रतिष्ठानों  के  मामले  में  एक  करोड़  रुपये  अथवा  उससे  श्रधिक  के  3  वर्ष

 से  ahr  की  अवधि  में  प्रतिदेय  अथवा  दीघकालीन  ऋण  मंजूर  कंरने  के  लिये  रिज

 as  का  प्राधिकरण  उस  स्थिति  में  भी  श्रपेक्षित  है  जब  कुल  ऋण  सीमाएं  मिलाकर
 2

 करोड़  रुपये  ्रौर  3  करोड़ रुपये  न  होती  हो ं।

 से  बक  के  नाम  के  अ्रभाव म  भारतीय  for  बैंक  इसं  बेक  अथवा  उसके

 दारा  marae  दिये  तथाकथित  ऋणों  का  पता  नहीं  लगा  सका है  ।  श्रलबत्ता  ,

 की कर्ताप्रों
 के  हितों  की  रक्षा की  दृष्टि  से  राष्ट्रीयकृत  बैकों  सहित  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों

 वित्तीय  स्थिति  site  कारोबार  के  तरीके  कों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  भारतीय  fag बैक

 ढारा  उनका  सावधिक  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।  ऋण
 मंजूर

 करने  मं  बैंक  द्वारा  यदि  कई

 श्रनियमितताएं  की  गई  हों  तो  उनके  सभी  मामलों  की  जांच  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 बैकिंग  विनियमन  अधिनियम  1949  की  धारा  35  के  भ्रधीन  बैंक  का  facie  करते

 समय
 की  जाती  है  ।  निरीक्षण  के  निष्कर्षों  के  श्राधार  पर  भारतीय  faq  बैंक

 उचित
 तत  ्रनवर्ती  कार्यवाई  की  जाती  है  ताकि  सम्बन्धित  बैंक  के  S1AIS  वांछ्ति  र  घ.र

 20



 16  1977  लिखित  उत्तर

 किया  जा  सके  att  यदि  कोई  अधिकारी  श्रन्तप्रंस्त  हो  तो  उसके  विरुद्ध  उचित  कार्रवाई  भी  की

 जा  सरक |

 KARTIKA  FAIR  IN  JHALRAPATAN  (RAJASTHAN)

 “461  SHRI  CHATURBHUJ  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state

 Central the  details  of  fairs  organised  in  different  parts  of  the  country  for  which
 Financial  Grant  is  provided  by  treating  them  as  national  fairs;

 (6)  whether  Government  propose  to  treat  the  Kartika  Mela,  organised  on  the  bank  of
 ‘the  Chandra avati  river  in  Jhalrapatan  in  Rajasthan,  as  a  national  fair;  an

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK):  (a)  The  Departnient  of  Tourism  hag  no  provision  for  subsidising  fairs  and
 festivals  held  in  India.  Some  of  the  State  Governments  have  been  promoting  fairs  which:
 are  of  tourist  interest.

 (b)  &  (c)  Dees  not  arise

 बंकों  द्वारा  किसानों  को  दिए  गए  ऋण

 *462.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 31  माचं  1977  तक  श्रौर  31  श्रक्तूब र  977  तक  किसानों  को  कुल  कितने

 ऋण  feu  गए

 किसानों  को  ऋण  मंजूर  करने  केबारे  में  बेंकों  और  वित्तीय  AEATAT  को  क्या

 निश्चित  अनुदेश  जारी  किए  गए  है ँ;

 A
 कृषि-उदयोगों  को  ऋण  मंजूर  करने  के  बारे  में  बका  wie  वित्तीय  संस्थाओं  को

 क्या  निश्चित  ष्छ  जारी  किए  गए  श्र

 सरकारी  नीतियों  शर  gate  का  ga  गति  से  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  किए  गए  धन  सम्बन्धी  प्रबन्ध  का  क्या  ब्यौरा  है

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  वाणिज्यिक  बको  दुवारा  31
 ी

 1977  को  स्थिति  से  ताजे  उपलब्ध  श्रांकड़ों  )  क  अ्रतुसार  कृषि  कार्यों  के  लिए  fer  गय

 अ्रम्रिम  तथा  बकाया  की  राशि  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 सशि
 करोड़

 रुपयों  —ae का य  अ  1  gts  क

 खातों  की  संख्या  बकाया  राशि
 SS  नयगतल्ल्ल्ुतल्एल्एल्एए लए ए वट नरन्-»  कै  ि  किट  कल  pene  es  a  ee

 क़षि वे  लिय  दिया  गया  प्रत्यक्ष  ऋण  44  87,510  1005.  83

 क़षि के  लिए  व्यि  गया  शभ्रप्रत्यक्ष  ऋण  5.38. 96.0  5  337.35

 तोए  नन  a  ee

 जोड  50,26,475  1343.18

 रहा पटा  eg  erates

 31  1977  के  अन्त  तक  के प्रांकड  ्रभी  उपलब्ध  नहीं
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 Written  Answers  December  16,  1977
 ne

 भारतीय  fag  बैंक  समय-समय  कृषि  क्षेत्र  के  लिय  ऋण  व्यवस्था  के

 सम्बन्ध  में  वाणिज्यिक  बैंकों  की  मागंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किय  हँ  ।
 बैंकों  को  कृषि  की  दृष्टि  से

 कम  विकसित  क्षेत्रों  की  att  ध्यान  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ौर  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए

 जमानत  पर  जोर  देने  की  थ्रपेक्षा  एसे  ऋणों  के  पीछ  उनके  प्रयोजन  ्नौर  उत्पादन

 तथा  परियोजना  की  श्राय  वृद्धि  की  क्षमता  पर  अ्रधिक  जोर  देने  के  वास्ते  कहा  गया  है  |

 इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  कार्याचालन  का  ऋण  ऋण  देने  के

 मौसम  की  शभ्रनुकूलता  तथा  श्रदायगी  का  समय  जैसे  विषय  भी  त्र  जाते  gat  को  झपने

 श्रावेदन  फार्मों  आर  कायंविधि  को  सरल  बनाने  तथा  कृषि  क्षेत्र  केलिये  ऋणों  की  मंजूरी

 के  वास्ते  पर्याप्त  अ्रधिकार  देने  की  भी  सलाह  दी  गयी

 एग्रो-इण्डस्ट्रीज  को  ऋण  मंजूर  करने  केलिए  कोई  विशिष्ट  area  जारी  नहीं

 किय  ag  बैंकों  के  पास  एसी  योजनायें  हैं  जिनके  weaves  ए  से  उद्योगों  को  ऋण

 उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  केलिय  कि  बैंकों  के  वृद्धिधगत  संसाधनों  का  अ्रधिकांश

 भाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लगाया  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  सलाह

 दी  गयी  है  कि  1979  के  wa  तक  उनके  कुल  श्रम्िमों  का  33.3  प्रतिशत  कृषि

 सहित  प्राथमिकता  प्राप्त  att  उपेक्षित  क्षेत्रों  को  मिलने  लगे  ।  बैंकों  को  ये  यह  भी  सुनिश्चित

 करने के  लिये  कहा  गया  है  कि  उनकी  ग्रामीण  तथा  श्रध॑-शहरी  शाखाओं  के  माध्यम  से  जुटाई

 गयी  जमाश्ों  का  60  प्रतिशत  ग्रामीण  तथा  शअ्रध॑-शहरी  क्षेत्रों  में  लगाया  जाये

 APPOINTMENT  OF  AGENTS  OF  L.LC.

 463.  SHRI  NARMADA  PRASAD  RAI  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  great  favouritism  is  shown  at  the  time  of  appointment  of  Life  Insurance
 agents  in  the  Life  Insurance  Corporation;

 (b)  whether  by  giving  agencies  in  the  names  of  the  illiterate  wives  of  the
 big  industrialists,  business  men  and  Government  officers,  their  black  and  bribed  money  is
 converted  into  white  money  by  showing  it  as  commission  and  rebate  from  the  Life  Insu-
 rance  Corporation;

 (e)  whether  it  deprives  those  educated  unemployed  persons  of  employment  who  run,
 from  pillar  to  post  in  search  of  it;

 (d)  whether  the  appointment  of  the  Agents  is  done  by  the  Development  Officer;  and

 (e)  if  so,  whether  Government  propose  to  provide  for  the  appointment  of  educated
 unemployment  on  these  posts  through  employment  exchanges  by  changing  the  relevant  rules
 in  this  regard  ?

 ‘THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  to  (d).  No,  Str.

 (e)  Employment  Exchanges  are  being  approached  by  the  LIC  for  sponsoring  candidates
 for  appointment  as  agents  under  the  Career  Agents  Scheme.

 सरकारी  facia  हारा  एकाधिकार  गृहों  को  दी

 गई  facta  सहायता

 *464.  श्री  ato  Yo  dae  मोहम्मद :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकारी  वित्तीय  संस्थाश्रों  ने  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  प्रक्रिया  अधिनियम

 के  अन्तगत  झ्राने  वाले  चाचा नर  गलों द  YT
 SMEtaatl  Ql  गे  a AIA  से  1977  के

 दौरान  कुल  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  है  ;
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 इन  एकाधिकारी  गृहों  को  ब्याज  की  किस  टर  पर  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 अऔर

 ~
 le  को  छोड़कर  तन्य  झ्रौद्योगिक  एककों इसी  अ्रवधि  के  दौरान  एकाधिकारी

 को  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  तौर  श्रप्रेल  से  1977

 की  अवधि  के  दौरान  दीर्धकालीन  ऋण  देने  वाली  श्रखिल  भारतीय  सरकारी  वित्तीय  wears

 ने  मिलकर  एकाधिकार  श्रौर  श्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  69

 के  ्रन्तगंत  पंजीकृत  प्रतिष्ठानों  को  ऋण  श्रौर  हामीदारी  के  रूप  में  लगभग  118  करोड़  रुपये

 की  वित्तीय  सहायता  श्र  अरन्य  प्रतिष्ठानों  को  600  करोड़  रुपये  की  राशि  दी

 एकाधिकार  श्रौर  श्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  के  अधीन

 पंजीक्वत  प्रतिष्ठानों  को  सहायता  के  लिए  ब्याज  की  कोई  विशेष  टर  निर्धारित  नहीं  की
 गई

 संस्थाओं  कीं  उधारों  पर  ब्याज  की  सामान्य  टर  दीधकालीन  ऋणों  के  लिए  11  प्रतिशत  है

 निर्धारित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  के  लिए  सस्थाएं  वाषिक  9.  5

 प्रतिशत  मुद्रा से  ऋणों  के  मामले  में  10  की  रियायती  दर
 से

 ब्याज  लेती

 चुने  हुए  उद्योगों  के  झाधुनिकीकरण  के  लिए  श्रासान  शर्तों  पर  ऋण

 योजना
 के

 rats  मंजूर  किये  गये  ऋणों  पर  7.5  प्रतिशत  की  ढर  से  ब्याज  लिया  जाता

 श्रवधिक  ऋणों  के  श्रलावा  wea  रूप  में  उपलब्ध  करायें  गय  वित्त  के  लिए  ब्याज  की  दर  मंजूर

 की  गई  सहायता  के  उद्योग  केस्थान  त्रौर  मंजूरी  की  तारीख  को  चालू  ब्याज  की

 दरों  केश्नाधार  पर  भिन्न  होती  हैँ

 HOSTELS  BEING  RUN  BY

 465.  HRI  RAMANAND  TIWARY  :  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL

 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  hotels  being  run  by  the  ITDC  (Indian  Tourism  Development  Corporation)  in

 the  country;

 (0)  the  expenditure  incurred  thereon,  hotel-wise  in  1976  and  the  revenue  earned  as

 against  the  expendiiure;  and

 (c)  in  case  any  hotel  has  incurred  any  loss,  the  justification  for  running  it  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a)  and  (b)  The  ITDC  (Indian  Tourism  Development  Corporation)  is  run-
 ning  15  hotels  in  the  country.  A  statement  giving  their  names,  the  expenditure  incurred
 thereon  hotel-wise  during  the  financial  year  1976-77  and  the  revenue  earned  as  against
 the  expenditure  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (८)  Of  th  15  hotels,  7  hotels  incurred  losses  during  1976-77.  The  reasons  for  Josses
 in  each  case  are  given  in  the  statement  referred  to  in  reply  to  (a)  and  (b)  above.  All
 these  hotels  are  located  at  important  tourists  centres  and  are  thus  expected  to  register
 improvement  in  their  financial  operations.
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 Statement

 Hotel-wise  expenditure  incurred  on  ITDC’s  Hotels  in  1976-77  and  the  revenue
 (before  tax)  earned  as  against  the  expenditure

 1.0  Name  Revenue  Expendt-  Profit/  Reasons  for
 No  ture  Loss  Oss

 णा

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

 (Rupees  in  lakhs)

 Ashoka  Hotel,  New  Delhi  541  -42  418  -37  123  -05

 Janpa  Ui  FAO th  Un  tel,  New  Delhi  182-75  151  67.0  31  -08

 Lodhi  Hotel,  New  Delhi  78°77  65  "04  (13  73.0

 Ranjit  Hotel,  New  Delhi  72.0  -05  64-30  7°75

 Akbar  Hotel,  New  Delhi  .  ध  181  78.0  152-93  28  *85

 intal  WI  40-11  1-05 Qutab H  OTE],  IN  ew  Delhi
 41  *16

 123  -47 Hotel  Ashoka,
 Bangalore  138

 68
 (-215

 21.0  In  crease  in  provi-
 sion  for  deprecia-
 tion,  employeesਂ
 remuneration  and
 benefits,  etc.

 Laxmi  Vilas
 Palace  Hotel,

 Udai-  10-76  11-93  (1:17  This  is  only  the  4th

 pur.  yeat  of  its  opera--:
 tion.

 6.0  8:95  ‘Heavy  depreciation. Aurangabad
 Hotel,

 Aurangabad
 16  Besides  the  hotel:

 is  yet  in  its  gesta-
 tion  period.

 10  2  +29 Khajuraho  Hotel,  Khajuraho  18  -33  16  04

 ्  Varanasi  Hotel,  Varanasi  31  *86  25 "61  6  "25

 12  Airport  Hotel,  Calcutta  40  *01  67  32.0  27 "31  Still  in  gestation.
 period.

 13  Kovalam  Hotel,  Kovalam  24  26.0  48  44  "18  Do.

 14  Lalitha  Mahal  Palace  Hotel,  15-78  16.0  87.0  (-  1-09  Do.
 Viysore,

 15  49-79 श्  Do. Hotel  Pataliputra,  Patna  13.0  67.0  6-05

 निर्यात-प्रधान  उद्योगों  र्

 166.  श्री  विनोद  भाई  बी०  ~ MS  :  क्या  वाणिज्य  तंथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 ह
 क्या यह यह  सच  za

 @  कि  देश  की  बदलती  हुई  fata-eqTaTt  नीति  के  कारण  हमारी

 निर्यात-साख  को  धक्का  लगा  1.0  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बात  को  देखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  कि  निर्यात-प्रधान  उद्योगों  में  स्थिरता

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रा रिफ
 :

 जी  नहीं  ।  हमारे  निर्वात  लगातार  बढ़  रहे  नि  हालांकि  जैसी  संभावना  थी  चीनी
 ,
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 16  1977  fafa  उत्तर

 हाथ  से  चुनी  तथा  छंटी  सीमेंट  safe  जैसी  मदों  के  निर्यात  कर  पाना  संभव नहीं  है  श्रौर
 यद्यपि  कुछ  पश्चिमी  देशों  ने  हमारे  सिले  परिधानों  के  निर्यातों  पर  कतिपय  प्रतिबन्ध

 लगा  fez  फिर  भी  इस  वषे  की  अवरी  थ  केदौरान  हु हुए
 निर्यात  पिछले  वर्ष

 की  उसी  छमाही  में  हुए  निर्यातों  की  तुलना  में  10.  9  प्रतिशत  श्रधिक  हैं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 चाय  का  सुरक्षित  भण्डार  बनाने  का  प्रस्ताव

 4167.  श्री  wae  राय  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  झौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बतानेकी  कृपा  करेंगे  कि  क्या  निर्यात  क्षेत्र  में  aaa  नियंत्रण  को  डीला  करने  से

 पप  सरकार  का  चाय  का झ्रा रक्षी  भंडार  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 है

 !

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्ारिफ
 :

 सरकार  की  यह  सुनिश्चित  करने  की  कोशिश  रहती  है
 कि  घरेलू  खपत  केलिय

 हर
 समय  श्रौर

 उचित  दामों  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  चाय  उपलब्ध  होती  fare  मांग  को  पूरा  करने  की

 जरूरत  श्रान्तरिक  श्रावश्यकता  को  पुरा  करने  के बाद  द्वितीय  स्थान  पर  AT  सकती है  ।  इसको

 देखते हुए  1976 के  दौरान  7724.  22  करोड़  किलोग्र
 ०  के  वास्तविक  निर्यातों  के  स्थान

 पर
 वर्ष

 1977-

 78  के  दौरान  निर्यात  लगभग  22.  50  करोड़  किलोग्र०  तक  रखने  का  निर्णय  किया  गया  |  यद्यपि  इस

 बर्ष  मत  aq  की  ATaAT  उत्पादन  लगभग  «4  करोड़  किग्रा०  श्रधिक  होने  को  संभावना है  ।

 qreqarsa  स्टाक  केरूप  में  उपलब्ध  शभ्रधिक  मात्रा  श्रारक्षित  भंडार  के  रूप  में  रहगो  झ्रौर

 एसी  कमी  का  परिहार  करेगी  जेसे कि  इस  ag
 के  पूर्वाध  के  दौरान

 पैदा  हो  गई  थी  जिसके

 परिणामस्वरूप  क़ीमतों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  था  ॥

 एक  सरकारी  उपक्रम  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लि०  पहल ेही  विभिन्न  केन्द्रों  में  चाय

 नीलामियों  में  भाग  ले  रहा  एन०  सी०  सी०  एफ०  तथा
 नेफड  ने  भी  नीलामियों  में  चाय

 खरीदने  तथा  इसे  श्रपनें  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  वितरण  करने  के  प्रबन्ध  किये  है  ।  इन

 करणों  द्वारा  भाग  लेने  का  यह  उद्देश्य है
 कि  उचित  पर  अधिक  चाय  आन्तरिक

 उपभोक्ताओं  को  मिल  सके  ौर  यदि  आ्रावश्यक  हो  तो  वे  बड़े  पैमाने  पर  काय  कर  सकें  ।

 स्टेट  बंक  श्राफ  इण्डिया  के  क्षेत्रीय  प्रबन्धकों  के

 4168  श्री  रामधारी  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 re  बैंक  आफ  इण्डिया  केक्षेत्रीय  प्रबंधकों  के  wea  राष्ट्रीय  कृत  बैकों

 की  भांति  ही  संबंधित  क्षत्रों  मे  होने  की  बजाय  नयी  टि्ल्ली  में ही  क्यों  स्थित  हं  ;

 क्या  इसके  कारण  संबंधित  क्षत्रों  के विकास  बाधा  शर  बैंक  पर  ्रतिरिक्त

 खच  नहीं  पड़ा  श्रौर

 इन  क्षेत्रों
 के  संबंध  में

 रियों  के
 स्थानांतरण  संबंधी  नीति

 क्या  है  ौर  किसी  क्षेत्र  में  पदोन्तत  व्यक्तियों  को  उसी  क्षेत्र  में  उपलब्ध  faa  स्थानों  पर  क्या

 नहीं  खपया  जाता  क्योंकि  इन  व्यक्तियों  को  उन्हीं  क्षेत्रों  में  न  ata  उनके  एक
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 Written  Answers  December  16,  1977

 क्षत  से  दूसरे  क्षत्र मे  स्थानांतरण  उन  कमंचा  रियों  के  बच्चों  की  शिक्षा  संबंधी  समस्याएं

 पैदा  हो  जाती  हैँ  तथा  बक  को  ग्रतिरिक्त  खचें  करना  पड़ता  है

 faa  मंत्री  एच०  एम०  att  भारतीय  स्टेट  बैंक
 ने  सूचित  किया

 बै  कि  उसके  संगठनात्मक  ढांचे  पर  1971  में  भारतीय  प्रबंध  अ्रहमदाबाट  की  सहायता

 से  बड़ी  गहराई  से  विचार  किया  गया  था  पुनगठित  तंत्र  के  क्षत्रीय  जोकि

 शाखाओं  का  नियंत्रण  करने  वाले  अ्रधिकारी  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  तथा  योजना  पक्ष  के

 aa  नियंत्रण  करने  वाले  प्राधिकारियों  के  साथ  संबंधित  मख्य  कार्यालयों  में  भ्रवस्थित  होते

 क्षेत्रीय  प्रबंधक  को  उसके  कार्यचालन  के  क्षेत्र  में  अवस्थित  करने
 के

 wey  पर  विस्तार

 से  विचार  किया  गया  था  पौर  यह  पाया  गया  कि  परिमण्डल  के  उच्च  अधिकारियों

 के  साथ  निरंतर  पारस्परिक  कारवाई  की  श्रावश्यकता  तथा  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  पर

 उपलब्ध

 योजना  पक्ष  की  ध् ह बक  तथा  विशेषज्ञ  सहायता  श्ौर  शी  घ्नता  निणय  की  श्रावश्यकता

 गे  देखते  क्षेत्रीय  को  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  पर  श्रवस्थित  करने
 से  कुल  मिला

 कर

 र

 होने
 वाले  कार्यचालन  aa  से  भौगोलिक  दूरी  से  होने

 वाली  हानियों  की

 तुलना  में  कहीं  श्रधिक है
 |

 बैंक  के  श्रनसार  ,  इस  प्रकार  के  प्रबंध  से  संबंधित  क्षेत्रों  के  विकास  में  बाधा  नहीं  झायी

 है
 |

 अखिल  भारतीय  अ्राधार  ने  सकल  के  अ्रन्टर  किसी  प्रकार  की  विशिष्ट

 अंतः  क्षेत्रीय  स्थानांतरण  नीति
 नहीं

 बनायी  यह  मामला  स्थानीय  मुख्य  कार्यालयों  के

 ferart  में  भ्राता  बैंक  के  रियों  कनिष्ठ
 स्तर  के

 अधिकारियों  वह  श्रपेक्षा  की  जाती  है  कि  जिस  सकल  से  संबंधित  है  उसके  किसी  भी  aa

 के  किसी  भी  कार्यालय  में  काम  करें  ।  अझ्रधिकारियों  के  बच्चों  की  शिक्षा  आदि  के  मामले  में

 राने  वाली  कठिनाइयों  को  देखते  जहां  तक  संभव  हो  उन्ह  उसी  भाषाई  aa  में

 रखा  जाता  है  ।  प्रशासनिक  श्रपेक्षाओं  तथा  भविष्य  में  होने  वाली

 वृद्धि  को  देखते  यह  श्रावश्यक  हो  सकता  है  कि  किसीਂ  क्षेत्र  विशेष
 के  श्रधिकारी

 भिन्न  क्षेत्रों  तथा  भाषाई  क्षेत्रों  में  कांम  करने
 के  लिए  कहा  जाय  | .

 कोवलम  में  wea  विकास  निगम  के  कर्मचारियों  की  we  से

 अभ्यावेदन

 ०
 4169.  श्री  बयालार  रवि  क्या  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि

 क्या  में  पर्यटन  विकास  निगम  कर्मचारियों  की  श्रोर  से  को  कोई

 भ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुमा  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  तथा  क्मंचा।रियों  की  को  दूर
 करने

 के  लिये  कार्रवाही  की  गई

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुष पुरुषोत्तम  कौशिक )  :  यह  सच  है
 कि  कोवालम  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  कर्मचरियों  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए
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 लिखित
 उत्तर 25  1899  )

 वेतनम तनमानों यूनियन  द्वारा  प्रस्तुत  किए गए  मांग  पत्न में  ये  मांगें  सम्मिलित

 मंहगाई  भत्तों का  पुनरीक्षण  ,  20  प्रतिशत  की  दर  से  श्रंतरिम  सहायता  भोजन

 Wa का  नकद  गह  किराया  नगर  धलाई  wa,  राशि  sah

 सवारी  सर्विस  चाजें  लगाने  की  पद्धती  को  चालू  संचित  छुट्टियों  का  नकद

 वरिष्ठता  के  श्राधघार  पर  विभागीय  तथा  घरा

 का  निर्माण  करने  के  लिये  ब्याज  मुक्त  कटान  सुविधाओं  में  परिवार  पेंशन

 स्टाफ  क्वाटंरों  की  कमेंचारी  कल्याण  निधि  के  प्रबन्ध  सम्बन्धी  समिति  का

 चिकित्सा  सुविधाश्रों  की  झ्रादि  ।

 सरकार ने  भ्रधिकारियों  को  छोड़कर  दूसरे  कर्मचारियों  के  awa  ढांचे  में

 संशोधन  करने  के  प्रश्न  की  जिसमें  सामान्य  वेतन  संरचना  तथा  महंगाई  अनुषंगी  भत्ते

 तथा  सेवा  सुविधाएं  सम्मिलित  हैं  ,  जांच  करने  के  लिये  एक  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  वेतन

 पुनरीक्षण  समिति  का  गठन  किया  श्रधिकांश  मांगें  समिति  के  श्रधिकार  क्षेत्र  के  अन्तगत  भ्र

 जाती  हैं  श्रौर  इसीलिए  उनकी  जांच  समिति  द्वारा  भारतीय  श्राधार  पर  की  जा  रही  है ।

 जहां  तक  शेष  मांगों  सम्बन्ध  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  यूनिट  wie  पर

 प्रारम्भिक  बातचीत की  गई  है  तथा  मांगों  की  जांच  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के
 मुख्यालय  में

 भी  की  जारही  है  ।

 पश्चिम  उड़ीसा  और  अनप  राज्यों  में  फाम  विकास  के  लिए  aso  डी०  To  से  ऋण

 4170.  श्री  aAare  वशिष्ठ  :  क्या  faa  मत्राय  यह  बताने की  कृपा  कि

 क्या  पश्चिम  a  a  कुछ  अन्य  राज्यों  में  फाम  faa

 सेवाओं  श्र  अ्रनुसंधान  कार्यों  के  लिये  विश्व  बैक  डी०  uc)  ऋण  देने  के  लिये

 सहमत  हो  गया  है

 यदि  तो  उन  सभी  राज्यों के  नाम  क्या  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिये

 जायेंगे  अर  योजनायें  किस  प्रकार  की  हैं  श्र  प्रत्येक  मामले  में  किन-किन  लक्ष्यों  को
 प्राप्त

 किया  प्रौर

 कया  फुछ  परियोजनाओं मे  प्रारम्भिक  काये  प्रारम्भ  हो  गया  है  श्रौर  यदि  तो

 31  1977  तक  किस  प्रकार  की  ate  कितनी  ति  हुई
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०

 इन  ऋणों  की  रकमों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 अ्रमरीकी

 पश्चिम  बंगाल  120

 उड़ीसा  200 शक

 असम  80

 राजस्थान  130

 मध्य  प्रदेश  100
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 aq  ऋणों  का  प्रयोग  कृषि  का  थ  कि पनगठन न  करने  झ्रौर  उन्हें  सुदृढ़

 और  saad  कृषि  श्रनुसंधान  कार्य  ait  परियोजना  नियन्त्रण  तथा  मूल्यांकन  के  कार्य  की

 सहायता  करने  के  लिय  किया  जाएगा

 इन  परियोजनाश्रों  का  मूल  उद्देश्य  विस्तार  we  wade  को  सुदृढ़

 करके  सुधरे  कृषि  तरीकों  द्वारा  कृषि  मुख्य  रूप  से  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  पर्याप्त

 वृद्धि  करना  हैं
 ।  अनुमान  है  कि  श्राधिक  दृष्टि  से  इन  परियोजनाओं  से  कॉफी  लाभ

 होगा
 यद्यपि  केवल  उन्हीं  qarat  से  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  का  सहः-सही  अनुमान  लगाना  संभव

 नही ंहै  क्योंकि  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  खेंती  के  काम  ताने  वाली  कई  श्रौर  वस्तुएं

 तैयार  की  जाती  हैं  या  उनकी  जरूरत  होती  है  ।

 को संबंधित  राज्य  सरकारों  ने  परियोजना  काय  के  लिये  मौजूदा

 नियुक्त  करके  गौर  प्रशिक्षण  सत्र  शुरू  करके  प्रारम्भिक  काम  शुरू  कर  दिया  संबंधित  राज्य

 सरकारें  स्वीकृतियां  जारी  करने  श्रौर  परियोजना  के  लिये  श्रावश्यक  अ्रततिरिक्त  कर्मचारियों  की

 व्यवस्था  परिवहन  wer  सुविधाएं देने  के  लिये  झ्रावश्यक  कदम  उठा  रही
 राज्यों  में

 कृषि  विस्तार  प्रशासन  को  सुदृढ़  करने  के  लिये  केन्द्र-प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  श्रसम

 झौर  पश्चिम  बंगाल  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  श्रौर  श्रन्य  राज्यों  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कारवाई  की  जा  रही

 हैं  ।

 रबड़  का  उत्पादन

 4171.  श्री  कमारी  श्रनन्तन  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 वित्तीय  वष  1975-76  श्रौर  1976-77  में  भारत  में  रबड़  का राज्यवार  कुल  कितना

 उत्पादन  हुआ  |

 इन  वर्षों  में  उत्पादित  रबड़  की  विभिन्न  किस्मों  का  ब्यौरा  क्या  ale

 इन  वर्षों  में  कुल  कितनी  रबड़  का  निर्यात  किया  गया  श्रौर  कितनी  रबड़  का  भारत  में

 उपयोग  किया  गया  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  दौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रारिफ

 1975-76  ओर  1976-77  का  राज्य  वार  उत्पादन  इस  प्रकार  है  ——

 उत्पादन  LA (Ho
 ०

 राज्य  1975-76
 कनिक  हि

 976-77

 128,769  139,349

 तमिलनाड  7,631  8,535

 कर्नाटक  1,282  1,667

 भ्रंडमान  तथा  68  81

 योंग  137,750  149,632
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 तथा  देश  में  रबड़  के  क्वालिटी  वार  उत्पादन  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं
 ।  परन्तु  1976-76  तथा  1976-77  में  देश  में  रबड़  माल  द्वारा  उत्पादित

 रबड़  की  ग्रेडवार  खरीदारियों  तथा  उपयोग  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 किन (मे ०
 ee  िया

 1975-76  1976-77

 ee  EE नलिन

 अआर ०  गुम ०  Vo  1  तथा 9  23649  25599

 21478 झार०  एम०  ए०  2  तथा  23492

 36894  46396 अआर०  र्म०  उठ  4  तथा  5

 पेल  लेटेक्स क्रेप  1509  1819 *

 21319  25037 स्टट  ब्राउन  क्रेप

 सांद्रित  लेटेक्स  6337  7817

 1256  3131 ब्लाक  प्बड़

 अन्य  848  1253

 RS

 निर्यातित  रबड़  की  मात्रा  o  कुछ  नहीं  12296

 व  य  क  क  ि  SS

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  मारे  गए  छापे

 4172.  श्री  एस०  ननजेश  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 अ्रापात  स्थिति  के  दौरान  कितने  छापे  मारे  गये ;

 इन  छापों  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  काला धन  बरामद  किया  शौर

 मुखबिरों को  कितना  कमीशन  दिया  गया  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  श्रायकर  अधिकारियों  द्वारा  ली  जाने  वाली

 तलाशियों  तथा  माल
 पकड़ने

 की  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  ates  महीनेवार wa  जाते

 1975 से  1977  तक  की  अवधि  में  5908  मामलों  में  तलाशियां  ली  गई  थीं  ।

 उपयुक्त  तलाशियों में  गयी  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य  35  करोड़  रुपये  से

 a ग्रधिकਂ

 कर्काਂ  नथा  >
 श्रायकर  प्राधि  (९५1  t  am  1975-76  ast  1976-77  के  at  ay  |  ह  के  दौरोन

 सुचना  देने  वालें  व्यक्तियों  उनके  द्वारा  उपर्युक्त  वर्षों  तथा  पूर्ववर्ती  वर्षों के  दौरान  दी

 गयी
 सुचना  सहायता  सम्बन्ध  20,  ध  लाख  रुपये  पुरस्कार  के  रूप  में

 दियि  t
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 उड़ीसा  पर्यटकों  के  श्राकर्षण  के  स्थानों  का  विकास

 4173  t  Sto  श्रमात  :  कया  पर्यटन शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार ने  उड़ीसा  में
 पर्यटकों

 के  श्राकर्षण के  स्थानों  का
 विकास  करने  के

 लिए

 कोई  परियोजना  श्रम्भ  की  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  हां  ।

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंनिम्नलिखित  पर्यटक  सुविधाएं  प्रदान  की  गयी हैं

 1.  पर्यटक  विभाग

 (1)  में  एक  विश्वाम  गृह

 (ii)  भुवनेश्वर में  एक  गृह

 (iii)  भुवनेश्वर
 ,

 रूरकेला
 तथा  हीराकुंड में  ब्यूरो  खोलना

 iv)  राम्भा  में  एक  विश्वाम  गृह

 )  पुरी में  एक  faarr

 (vi)  पुरी में  एक  युवा  तथा

 (vii)  चिल्का  झील  में एक
 मोटर  लौंच  की  व्यवस्था ।

 11.  भारत  पर्यटन  fasta  निगम

 भुवनेश्वर स्थित  यात्री  लॉज  का  नवीकरण |

 में  एक  परिवहन  यूनिट

 sad  स्कीमों  के  पर्यटन  विभाग  ने  कोणार्क  के  लिये  एक  मास्टर प्लान

 (4
 T

 तैयार  की  है  जिससे  कि  सूर्य  मंदिर  के  इदं-गि्द  के  क्षेत्र की  पर्यावरणीय

 विशेषताओं
 को

 सुरक्षित  रखने
 at

 नियमित  रूप  से  सुविधायें  प्रदान  करने  के  art  को

 सुनिश्चित किया  जा  सके  ।

 गोझा  केश्य  मंन्यफक्चरर्स  एण्ड  एक्सपोट्स

 सोसिएशन  से  ज्ञापन

 4174.  श्री  षट्  कासर  :  वाणिज्य तथा  नागरिक  ak  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गोशा  केश्य  मैन्युफैकचरसਂ  एण्ड  एक्सपोर्टस  एसोसियेशन  ने  गोग्रा  क्षेत्र  के  लिये

 अपरिष्कृत  काजू  के  कोटे  के  आ्रावंटन  की  मांग  को  लेकर  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है

 ताकि  कारखाने  बंद न

 (a)  सरकार  ने  परोक्त  ज्ञापन  पर  क्या  कार्यवाही  की
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 वाणिज्य  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  श्रारिफ

 fe  काज तया  tar  एवं  अरन्य  काजू  प्रोसेसिंग  राज्यों  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए

 afar  उद्योग  द्वारा  कच्चे  काजू  की  कमी  भ्रनुभव  की  जा  रही ह  तथा  यह  मांग  की  हैँ  कि

 श्रायातिंत  कच्चे  काज  का  कोटा  अआबटित  किया  जाये  ।  बढ़ाया  जाये  1

 ज्ञापन  पर  विचार  किया  गया  तथा  यह  पाया गया  कि  adam  वितरण  नीति  के  अझन्तगत

 सम्बन्धित  एकक  भ्रायातित  काजू  के  झ्राबंटन  के  लिये  पात्न  नहीं हैं  ।

 FIXATION  OF  SAME  PAY  SCALE  FOR  SIMILAR  WORK  IN  CENTRAI  AND
 STATE  GOVERNMENT  SERVICES

 4175.  DR.  RAMJI  SINGH :  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  are  different  pay  scales  for  same  type  of  work  in  various  Govern-
 ment  depar:ments,  establishments  and  their  subordinate  and  attached  office  and  if  so,  the
 reasons  therefor;

 (b)  whether  Government  feel  the  necessity  of  evolving  a  uniform  wage  policy  for
 the  whole  country  and  if  so,  whether  they  propose  to  introduce  it  within  a  specific
 period;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  fix  the  same  pay  scale  for  similar  work  in  the
 Central  and  State  Government  Services

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  The  present  wage
 structure  of  Central  Government  employees  is  based  on  the  recommendations  of  the  Third
 Pay  Commission.  The  Commission,  while  recommending  scales  of  pay  for  various  posts,
 had  taken  into  account  various  relevant  factors  including  duties  and  responsibilities  of
 each  post,  the  difficuity  and  complexity  of  the  duties  to  be  performed,  the  degree  of  super-
 vision  exercised,  qualifications  prescribed,  etc.

 (0)  Government  has  already  set  up  a  Sutdy  Group  under  the  chairmanship  of  Shri
 S.  Bhoothalingam  to  prepare  a  draft  policy  on  wages,  incomes  and  prices

 c)  The  pay  scales  of  State  Government  employees  have  to  be  determined  by  the
 State  Governments  themselves.

 गणेश  फ्लोर  दिल्ली  को  स्वीकृत  ऋण  स्थगनकाल

 4176.  श्री  भारत  सिंह  er  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  दयार  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गणेश  फ्लोर  दिल्ली  को  स्वीकृत  ऋण  स्थगनकाल  अभी  जारी है

 तो  इसके  कब  तक  जारी  रहने  की  संभावना है  । यदि

 कितनी  मात्रा में क्या  मिल  का  आ्राधिकਂ  स्थिति  में  सुधार  हो  गया है  यदि at

 सुधार  gare

 क्या  सरकार  ऋणदाताश्रों  से  ली  गई  धनराशि  का  भुगतान  करना  सम्भव  समझती

 जिन्हें  वर्ष  1971  से  कुछ भी  भुगतान  नहीं  किया  गया

 (=)  यदि  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  ऋणदाताओं  को  कब  ate  कितनी

 मात्रा में  अ्रपनी  राशियां  प्राप्त  होने  की

 सम्भावना
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कृष्ण  कुमार

 गोयल )  :  जी  नही ं।
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 (58)

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 वित्तीय  स्थिति में  सुधार  gard  ate  सरकार  द्वारा  अ्रधिग्रहण  से  पुर्व  नैगेटिव  निबल

 सम्पत्ति  के  मुकाबले  में  कम्पनी
 के

 पास  अरब  पोजोटिव  निबल  सम्पत्ति है
 ।

 जमाक्ता्रों  तथा  को  वापसी  अदायगी  करन ेके  लिए  एक
 ~

 योजना  बनाने  के  बारे  में  कम्पनी  के  प्रबन्धक  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 मिजोरम  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  पुनरीक्षित  वेतनमान  निर्धारित  करना

 4177.  डा०  श्रार०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  हूं  कि  wea  संघ  राज्य  क्षेत्रों के  सरकारी

 कर्मचारियों  की  तुलना  में  मिजोरम  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  नवीनतम  पुनरीक्षित  वेतनमान

 निर्धारित  करने  के  बारे  में  कुछ  गंभीर  अनियमितताएं  बरती  गई  हैं  ;  WK

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  मामलों  की  जांच  करने  ak  मिजोरम

 सरकार  के  कुछ  विभागों  के  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  है

 ताकि  उन्हें  wear  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  बराबर  लाया  जा  सके  ?

 faa  मंत्री  एच०  QHo  :  ae  वेतनमानों  का  संशोधन  करने

 के  प्रयोजन  से  मिजोरम  के  लिए  गठित  की  गई  विभागीय  वेतन  समिति  की  सिफारिशों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मिजोरम  सरकार  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  का  संशोधन  किया  गया

 है  ।  संशोधित  वेतनमानों  के  बारे  में  सुझाव  देते  समय  विभागीय  वेतन  समिति  ने  तीसरे

 केन्द्रीय  वेतन  DAT  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  वेतन  निर्धारण  संबंधी  व्यापक  सिद्धान्तों  तथा

 वेतन  ढांचे  संबंधी  सामान्य  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  था  ।  समिति  ने  सभी  संगत

 बातों  को  भी  ध्यान  में  रखा  था  जिनमें  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  मिजोरम  में  पदों  के  कर्तव्य

 तथा  उत्तरदायित्व  wi  उनके  लिए  निर्धारित  भर्ती  adam  तथा  तीसरे  केन्द्रीय  वेतन  श्रायोग

 द्वारा  दूसरे  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  तुलनात्मक  पदों  के  लिए  सुझाए  गए  वेतन-मान  भी  शामिल

 होटल  श्रौर  रेस्टोरेंट  उद्योग  को  निर्यात  करने  वाले  Say  के

 बराबर  मानना

 4178.  श्री  Sto  बी०  चन्द्र  गोडा  :  क्या  पर्यटन शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पराल  इंडिया  होटल  श्रौर  रेस्टोरेंट  कंवेंशन  ने  यह

 सिफारिश
 की

 है  कि  बिजली  की  उत्पादन  बिक्री  श्रायात

 शुल्क  भ्रौर  नकद  राजसहायता  सम्बन्धी  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  होटल  wie  रेस्टोरेंट  उद्योग  को

 निर्यात  करने  वाले  उद्योगों  के  बराबर  माना  जाये  ;

 क्या  यह  भी  सच
 हूँ  कि  उसने  सरकार  से  यह  श्रनुरोध  किया  है  पर्यटन

 विभाग  द्वारा  होटल  | | व "डर  के  सहयोग  से  किये  जा  रहे  व्यापक  सर्वेक्षण  के  कार्य  को  शीघ्र
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 ——___——  aa

 at
 ्  Satara  or

 दत  मे  प्रगामी  दस  वर्षों  में  जिस  प्रकार  के  wir

 जितने  अ्ावास  की  श्रावश्यकता  है  उसके  बारे  म  झ्विलम्ब  नीति  बनाई  जा  सके  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  staf

 पर्यटन  att  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोसम  :  हां  ।

 (@)  हां  ।

 और  दोनों  विचाराधीन  हैं  ।

 यूरोपीय  अधिक  समुदाय  की  सहायता  के  बारे  में  उसके

 afantwat  की  राय

 4179.  श्री  यशवन्त  बोरोले  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक of  ale  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यूरोपीय  समुदाय  के  श्रधिकारियों  ने  राय  व्यक्त  की  ह  कि  ऐसा

 लगता  है  कि  भारत  भ्रधिमानों  की  सामान्यीकृत  योजना  श्रादि  स्कीम  श्राफ

 के  अधीन  यूरोपीय  झ्रार्थिक  ager  की  सहायता  को  महत्वपूर्ण  नहीं  समझता

 ate

 यदि  तो  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय की  क्या  प्रतित्रिया है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 (  तथा  यूरोपीय  समुदाय  भ्रायोग  के  किसी  श्रधिकारी  ने  इस  प्रकार  की

 किसी  धारणा  से  भारत  सरकार  को  ware  नहीं  किया  है  ।  हालांकि  भारत  सरकार  ने  यूरो

 पीय  afar  समुदाय  की  झ्धिमानों  की  सामान्यीकृत  प्रणाली  कीਂ  प्रशंसा  की  है  फिर  भी  इस

 योजना  को  सुधारने  के  बारे  में  समय  समय  पर  रचनात्मक  सुझाव  भेजे  गये  हैं
 ताकि

 यह

 प्रणालीਂ  हमारी  बदलती  हुई  अ्रावश्यकताओं  के  ग्रधिक  अनुरूप  बन  सके  |

 POLICY  BUSINESS  BY  EMPLOYEES  OF  1..1.(:

 4180.  SHRI  HUAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  whether  it  is  a  fact  that  the  employees  of  Life  Insurance  Corporation  do  policy
 business  even  after  31st  March,  1977  whereas  they  were  prohibited  from  doing  such  busi-
 ness  from  31st  March,  1977  and  if  so,  why?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  No,  Sir  The  prohibition
 has  been  in  force  since  31-3-1976

 wet  बक  ञ्  चांदनी  चौक  feet

 में  की  गई  aaa

 4181.  श्री  माधव  राव  सिंधिया :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1974  में  स्टेट  बैंक  श्राफ  चांदनी  चौक  दिल्ली  (

 खाता  प०  2497) में  की  गई  धोखाधड़ी स्टेट  बैंक  श्राफ  इण्डिया  के  श्रधिकारियों ate  वित्त

 मंत्रालय के  ध्यान  में  लाई गई  थी
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 mt  1975.0  से  विली  at  इत  mind  at  सारे  को  गई  सो  शर
 क्या  14  1976  की  पुलिस  जांच  रिपोर्ट  के  श्रनुसार  धोखाधड़ी  साबित  हो  चुकी  है  |

 ofyatteay  = यदि  तो  उनके  मंत्रालय  श्रौर  बेक  ग्राघिका  रया  |  अब  तक  क्या  कार्यवाही

 की  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  से  :  भारतीय स्टेट  बैंक  ने  सुचित  1

 है  कि  श्री  तारा  चन्द  नामक  व्यक्ति  ने  1975  में  बैंक  से  सिशकायत  की  थी  कि
 28

 1974  को  बैंक  की  चांदनी  चौक  शाखा  में  उसके  बचत  बैंक  खाते  के  नामे  622  रुपय

 का  चैक  डाला  गया  जबकि  वास्तव  में  उसके  द्वारा  पैसा  नहीं  निकाला  गया  ।  इस  पर  नईं

 ot  के  स्थानीय  wea  कार्यालय  ने  हस्तलेख  विशेषज्ञ  की  राय  anit  जिसने  संदिग्ध  चक

 पर  ्  के  हस्ताक्षरों  को  वास्तविक  बताया  ।  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  यह  भी  बताया  ह  कि

 इस  स्थिति  से  श्री  तारा  चन्द  को  wana  करा  दिया  गया  था  ।

 किन्तु  बताया  जाता  हँ  कि  इसके  बाद  श्री  तारा  चन्द  ने  पुलिस  में  शिकायत  दायर
 की

 श्रौर  बाद  में  इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  पुलिस  का  feats  14  1976 का  एक  पत्न

 भेजा  ।  जिसमें  बाताया  गया
 था

 कि  पुलिस  के  हस्तलेख  विशेषज्ञ  के  wart  चैक  पर  किये
 >  इसलिये गये  हस्ताक्षर  जाली  थे  मगर  क्योंकि  श्रपराधी  नहीं  रहा  Q

 पुलिस  ने  इस  मामले
 को

 समाप्त  कर  दिया  इस  स्थिति  को  देखते  भारतीय  स्टेट  बैक

 ने  न्यायालय  से  चैक  ले  लिया  हं  प्रौर  धोखाधड़ी  के  इस  श्रारोप  के  बारे  में  तीसरी  श्रौर  श्रा  तम

 राय  के  लिये  चैक  को  जांच  नइ  दिल्ली की  फोरेसिक  लेबोरेट्री को  भेज  दिया

 गया है
 बेंक  फोरेन्सिक  लेबोरेट्री  द्वारा  भेजे  जाने  वाली  सुचना  के  ग्रतसार  उपयक्त  कार्रवाई

 करगा  |

 कृषि  पुर्वित्त  निगम  द्वार  सेमिनार  श्रायोजित  किया  जाना

 4182.  श्री  नरेन्द्र  सिह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  कृषि  निगम  का  विचार  ग्रामीण  विकास  के  लिए  उद्योग  की  भूमिका

 के  बारे  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  सेमिनार  श्रायोजित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रौर  कृषि  ate  विकास

 निगम  द्वारा  ग्रामीण  विकास  में  उधोग  द्वारा  निभाईं  जाने  वाली  भूमिका  के  बारे  में  विचार

 गोष्ठी  आयोजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यूनियन  कार्बाइड  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  विदेशी  इक्विटी  कमी

 4183.  श्री  राजकेशर  fag:  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  का  करेंगे कि

 क्या  मूनियन  कार्बाइड  इष्डिया  लिमिटेड  we  विदेशी  इक्विटी  को

 60.0  प्रतिशत
 घटा

 कर  50.
 9

 प्र  तिशत  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई
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 लिखित  vat 25
 sve  )

 क्या यह  कमीਂ  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  श्रौर  विदेशी
 साम्य  पूंजी  की  मात्रा  में  कमी  करने  की  wer  श्रपेक्षाओं  के  ager  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  देश  को  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  का  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  हां  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  29  के  ष  कंपनी  को

 दिए  गए  निदेश में  40%  भ्रनिवासी शेयरों  की  व्यवस्था  है  ।  पर  निर्धारित  मार्गनिर्देशों के

 अनुसार यदि  कंपनी  दो  वर्ष  की  निश्चित  अवधि  में  aaa  क्रियाकलाप  के  स्वरूप  शर  किस्म

 में  परिवर्तन कर  लेती  है  तो  के  भ्रधिक  afar  शेयरों  के  बारे  में  उसके  दावे  पर

 विचार किया  जाएगा  ।  इसके  कंपनी  ने  श्रपने  श्रनिवासी शेयरों  को  50.9% तक
 कम  करने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं

 ऐसे  मामलों  में  देश  को  होने  वालें  लाभ  ये  हैं  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों

 में  विदेशी  कंपनियों  के  क्रियाकलाप  में  विविधता  कंपनियों  में  भारतीयों  के  स्वामित्व

 में  वृद्धि  होना  श्रौर  विदेशी  शेयरों  पर  प्रेषित  की  जाने  राशियों  के  में  कमी

 होना ।

 FINANCIAL  ASSISTANCE  FROM  UNDP

 4184.  SHRI  NATVERLAL  B.  PARMAR:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 fo  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  United  Nations  Development  programme  have  decided  to

 provide  financial  assistance  to  India  on  a  large  scale  during  the  next  year;

 (b)  if  so,  the  amount  of  financial  assistance  likely  to  be  provided  to  India;  and

 (c)  the  projects  on  which  the  amount  would  be  expended  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  Yes,  Sir.  United

 Nations  Development  programme  (UNDP)  provides  technical  assistance  i.e.  followships
 for  training  of  our  nations  abroad,  services  of  foreign  experts  and  equipment  not  available
 in  India.

 (b)  The  amount  of  technical  assistance  to  be  provided  to  India  during  the  year  1978  is

 likely  to  be  around  US  $  20  Million.

 (c)  This  amount  would  be  utilised  on  UNDP-assisted  projects  numbering  over  140  in

 such  sectors  as  Agriculture,  Scientific  Research,  Irrigation  &  Power,  Transport  &  Communica-
 tions,  Industry  &  Minerals,  Labour  Welfare  &  Craftsmanship,  Foreign  Trade,  Education  and
 Electronics.

 EXPORT  OF  TRUCKS,  RAILWAY  WAGONS  AND  ENGINEERING  GOODS
 TO  UGANDA

 4185.  SHRI  UGRASEN  :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES

 AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  it  is  a  fact  that  India  is  exporting  truck  पस्  Tal rol  lway  wagons  and  engineer-

 ing  goods  to  Uganda;

 (b)  if  so,  the  value  of  such  exports  during  the  last  year;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  step  up  the  export  of  such  goods?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BEG):  (a)  Yes,  Sir.  India  has  been

 exporting  engineering  goods  including  trucks  and  railway  wagons  to  Uganda.

 (b)  Rs.  58.82  lakhs.

 (c)  Government  have  been  keeping  a  close  watch  on  export  of  engineering  goods  from
 India  in  consultation  with  the  Engineering  Export  Promotion  Council.  The  Projects  and

 Equipment  Corporation  of  India  Ltd.,  who  have  been  exporting  railway  coaches,  wagons,
 bicycles  etc.  to  Uganda  are  in  consultation  with  the  various  potential  buyers  for  export  of

 various.  engineering  items.

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  झांसुका  के  श्रधीन  नजरबन्द  किये  गये

 व्यक्तियों  को  कस  ब्याज  पर  ऋणों  की  अदायगी

 4186.  श्री  बाबू  साहिब  परुलेकर
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बाताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  जिन  व्यक्तियों  को  शझ्रांसुका  के  ग्रधीन  नजरबन्द
 रखा  गया  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  माध्यम  से  कम  ब्याज  पर  ऋण  देने  श्र  उसके  वापसी

 भुगतान  के  लिए  समुचित  किस्तों  क  सुविधा  देने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  शर

 क्या  सरकार  को  ऐसा  श्रनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  श्रौर  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  श्र  सरकार  को  इस  प्रकार  के  सुझाव

 fat  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  ब्याज  की  कम  दर  पर  प्रदायगी  की  लम्बी  अवधि

 के  लिए  उन  व्यक्तियों  को  ऋण  दे  सकते  हैं  जिन्हें  श्रापातकाल  के  दौरान  मीसा  डी०

 एस०  श्राई०  के  ज  नजरबंदी  जेल  में  रहे  थे  ।

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  सलाह  दी  है  कि  श्राथिक  दृष्टि  से  सक्षम  उद्योगों
 के  उन  श्रवेदन  कर्त्ताओ्रों  को  छोटे  ऋणकर्त्ताश्रों  के  लिए  बनाई  गयी  श्रपनी  किसी  योजना  के

 उदार  शर्तों  पर  तथा  TTafAaaT  के  श्राधार  पर  ऋण  सहायता  प्रदान  जिन्हें  केवल

 उनके  राजनैतिक  संबंधों  के  कारण  मीसा  waar  डी  argo  एस०  झाई०  श्रार० के  श्रधीन

 नजरबंदी भ्रथवा  जेल  में  रहना  पडा  ताकि वे  get  जीवननिर्वाह के  श्रा्थिक  कार्य  कलाप

 आरम्भ कर  सकें  ।  बैंकों  को  यह  भी  सलाह दी  गयी है  कि  जब  कभी  कोई  ऋणकर्ता  विभेदी

 ब्याज  दर  योजना  के  अधीन  रियायती  दर  पर  सहायता  पाने  के  योग्य हो  तो  योजना  की  शर्तों

 के  aq  उसकी  सहायता  की  जानी  चाहिए  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  श्रमरोका  को  निर्यात  को  गई  चीनी  की  मात्रा

 4187.  श्री  Yo  मुरुगेंसन  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ्  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  wetter  को  कितनी  चीनी  निर्यात

 की  गई  ?

 वाणिज्य  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  are  :
 विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  च्  1974-  ष्क्ट थ्ग  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  Ao  राज

 झमरीका  को  निर्यात  की  गई  चीनी  की  मात्रा  0.75,  2.42  तथा  0.75  लाख  म

 टन थी
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 पटसन  का  निर्यात

 4188.  श्री  एस०  डी०  TATA  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  ale  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क  गत  तीन  वर्षों  में  पटसन  से  बनी  वस्तप्रों  का  कितना  निर्यात  gar

 इस

 न्  निर्यात

 की

 FUT aq  सिथति  है क्या  इस  वर्ष  अनुकूल  रुख

 went  क  none  स  ३  fen  जया  बाते  aoe  हैं  और  लम्बी  श्रवधि

 तक  इन  बातों से  लाभ  उठाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  mis

 1974-75  से  1976-77  तक  पस wd  की  वस्तुओं  का  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहा

 मात्रा  हजार  म०  टन

 लाख  रु०

 ना
 मात्ना  मलय

 1974-75  583  29485

 1975-76  24932 516.3

 1976-77  452.7  19924
 बाण

 से  1977  के  दौरान पटसन  की  वस्तग्रों  का  निर्यात  241.  3

 हंजार Ho
 टन

 रहा  जब  कि  विगत  ad  की  उसी  श्रवधि  के  दौरान  वह  185.  0  हजार म०

 टन  था  |

 यद्यपि  चालू  वर्ष  के  पहले
 छः  महीनों  के  दौरान  गत  वर्ष  की  उसी  श्रवधि की  उपेक्षा

 समग्र  निर्यात  में में  वुद्धि  दिखाई  देती  है  फिर  भी  इतनी  जल्दी  इसका  श्रनुमान  नहीं  लगाया  जा

 सकता  है
 कि

 यह  प्रवृत्ति  कायम  रहेगी  या  नहीं  ।  निर्यातों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये

 समय  समय
 पर

 अपनाये  गये  निम्नोक्त  महत्वपूर्ण  उपाय  जारी  रखे  जा  रहे  हैं

 सभो  पटसन  उत्पादों  पर  निर्यात  शल्क  ह  दिया गया  1.0

 2  पटसन  माल  की  HO  मदों  के  निर्यात  विदेशी  बाजारों  में  झौर  श्रधिक  प्रतिस्पर्धात्मक

 तथा  विनिर्माताश्ों  के  लिये  ak  अधिक  लाभदायक  बनायें  गये  हैं  ।

 सरकारी  क्षत्र  के  संगठनों को  पटसन  माल  के  निर्यात में  सक्रिय  रूप  से  सम्बद्ध

 किया गया  है  ।

 नये  श्रन्तिम  उपयोग  बढ़ाने  के  लिये  तथा  उत्पादन  लागत  घटाने  के  लिये  गवेषणा

 एवं  विकास  प्रयासों  के  लिये  उदार  सहायता  दी  जा  रही है

 पटसन  उद्योग
 के

 लिये  स्थापित  विकास  परिषद  के  जरिए  गवेषणा  एवं  विकास

 कार्यों  के  लिये  धन  जुटाने  के  उद्देश्य  से  पटसन  माल  पर  उपकर  लगाया  गया
 |
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 पर्यटकों  को  ——————  करने  के  लिए  उत्तर  बिहार  में  श्रारम्भ  fart  नया  कार्य

 4189.  श्री  सुरेन्द्र झा  सुमन  :  क्या  पर्यटन  भ्र  नागरिक  fama  मन्ती  यह  बताने  की

 ea  करेंगे कि  :

 पर्यटकों  को  श्राकर्षित  करने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  में  उत्तर  बिहार  के  किन-किन
 स्थानों  पर  क्या-क्या  कार्य  अ्रारमभ  किए गए

 क्या  सीता  के  जन्म  स्थान  महान्  शिक्षक  गौतम  के  पीठ  अहिल्या

 से  सम्बन्धित  स्थान  कामतौले-दरभंगा  महान्  कवि  विद्यापति  के  जन्म-स्थान  बिस्मी-मधुबनी

 में  पर्यटकों  को  श्राकर्षित  करने  के  लिए  सरकार  का  mofera  सुविधाएं  देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  oat  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 2

 पर्यटन  wie  नागर  विमानन  (att  पुरुषोत्तम  :  केन्द्रीय  क्षेत्र  में

 उत्तर  बिहार  के  केन्द्रों  पर  किन्हीं  पर्यटन  सुविधाझों  का  विकास  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि

 पर्यटन  विभाग  उपलब्ध  साधनों  के  श्रन्तगंत  रहते  हुए  बिहार  में  बोध  राजगिर
 तथा

 नालन्दा
 के

 तीन  प्रमुख  बोद्ध  केन्द्रों  के  विकास  पर  ae  ध्यान  केन्द्रित  किए  हुए

 फिलहाल  नही ं।

 ऊपर  पैरा  में  उल्लिखित  कारणों  की  वजह  से  प्रशन  नहीं  उठता ।

 DAILY  AIR  SERVICE  BETWEEN  NEW  DELHI  AND  PANT  NAGAR

 4190.  SHRI.  BHARAT  BHUSHAN  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CICIL 1113६.
 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  daily  air  service  is  proposed  to  be  introduced  between  New  Delhi  and
 PANT  NAGAR;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK):  (a)  No,  Sir,

 (b)  Does  not  arise.

 मेघालय  में  पर्यटक  स्थलों  के  रूप  में  विकास  के  लिए  चूने  गये  स्थान

 4191.  श्री  पी०  wo  संगमा :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मन्ती यह बताने यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मेघालय  राज्य  में  पर्यटक  स्थलों  के  रूप  में  विकास  के  लिए  कितने  ae

 किन  स्थानों  को  चुना  गया  श्रौर

 इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  wea  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 शर

 केन्द्रीय  ced  विभाग  का  चालू  योजनावधि  के  दौरान  शिलांग  में  एक  युवा  होस्टल  बनाने
 का

 प्रस्ताव
 था  ।

 इस  स्कीम  को  at  तक  कार्यान्वित  करना  सम्भव  नहीं  gard  क्योंकि  राज्य

 सरकार  ने  युवा  होस्टल  के  निर्माण  के  लिए  श्रभी  तक  उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  नहीं  कराया
 है  ।
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 4192.  SHRI  RAGHAVJI  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  the  employees  of  the  Office  of  the  Accountant  General  Central
 Revenues  removedefrom  servic  due  to  their  going  on  strike  in  support  of  Railway  employees
 in  1974;

 (b)  whether  these  employees  have  been  reinstated;

 (c)  if  not,  the  reasons  for  showing  discrimination  towards  the  vis-a-vis  railway  em-
 ployees;  an

 (d)  whether  Government  are  considering  question  of  reinstating  them  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  (a)  No  employee  of  the
 Office  of  the  Accountant  General,  Central  Revenues,  was  removed  from  service  in  connection
 with  the  strike  which  took  place  during  1974.

 (b)  to  (d).  Does  not  arise.

 प्रस्तावित  सस्ते  होटलों  में  श्रावास  श्रौर  भोजन  की  दरें

 4193.  श्री  ए०  श्रार०  बद्री  नारायण  :  क्या  पर्यटन  झऔर  नागर  विमानन  मती  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगेकि  :

 ए
 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये पर्यटकों  के  लिए  सस्ते  होटल  स्थापित  करने  के  लि  क

 यदि  तो  ऐसे  होटलों  की  संख्या  कितनी  प्रति  दिन  श्रावास

 और  भोजन  के  लिए  प्रलग-प्रलग  प्रस्तावित  शुल्क  क्या  ak

 ऐसे  होटल  कहां-कहां  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 >
 स पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  :

 मं  ट्रोपालिटन  शहरों  तथा  मद्रास  )  तथा  wea  चुने  हुए  केन्द्रों

 में  सस्ते  होटलों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सैक्टर  में  निर्माण  किए  जाने  वाले  ऐसे

 होटलों  की  संख्या  तथा  स्थानों  का  निर्धारण  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए

 उपलब्ध  कराये  गए  साधनों  पर  निभेर  करेगा  ।  छठी  योजना  पर  इस  समय  योजना  श्रायोग

 के  साथ  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  इन  होटलों  में  लिए  जाने  वाले  प्रस्तावित  किरायों

 की  जांच  की  जा  रही

 DEVELOPMENT  OF  TOURISM  IN  LADAKH

 4194.  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:  Will  the  Minister  of  TOURISM  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  many  places  of  historical,  religious  and  cultural  importance  in
 the  interior  of  Ladakh  but  proper  facilities  for  the  tourist  are  not  available  there;

 (b)  whether  the  various  spots  of  tourist  interest  in  Ladakh  are  in  a  dilapidated  condi-
 tion  due  to  neglect;  and

 (c)  the  scheme  of  Government  for  the  development  of  this  tourist  potential  area  by
 spending  necessary  money  and  paying  proper  attention  thereto  ?

 MINISTER  OF  T
 KAUSHIK)  :  (a)  Yes,  Madam.  However,  the  important  ‘gompas’  or  monastries,  which  are

 OURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 the  main  tourist  attracti  ons,  are  within  easy  reach  of  Leh  where  tourists  prefer  to  stay  as
 tourist  facilities  are  ava  ilable  there.
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 (0)  &  (0) :  It  is  proposed  by  the  Government  to  nationally  protect  the  ‘gompas
 >  which

 are  the  main  tourist  attractions.  Thereafter,  necessary  action  will  be  taken  to  undertake
 requisite  repairs  and  to  maintain  them  well.

 Further  it  has  been  suggested  to  the  State  Government  to  prepare  a  master  plan  of
 tourism  development  for  Ladakh  so  that  its  unique  cultural  and  environmental  characteris-
 tics  are  preserved,  as  also  to  ensure  that  the  development  of  tourism  to  that  area  takes  place
 in  a  regulated  manner.

 श्रागरा  झ्रायोजित  ट  Zo  एस०  एु०  गोष्ठी

 4195.  श्री  पी०  ato  gfzararat  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्र  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इण्डो-अमेरिकन चैम्बर  श्राफ  कामसे  के  तत्वाधान में  दिनांक  24  1977

 को  are  में  झ्रायोजित  co  Yo  एस०  एु०  गोष्ठी  में  हुई  चर्चाश्रों की मख्य की  मुख्य  बातें

 या र

 (  )  क्या  water ने  भारत  से  निर्यात  की  जाने  वाली  2700  वस्त्रों को को  शुल्क

 मुक्त  घोषित किया  है  श्रौर

 )  यदि  तो  wader  को  हमारे  नियत  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 ही  करने  का  विचार

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मन्त्रालय में  राज्यमंत्री  श्रारिफ  :

 इण्डो  wader चैम्बर  श्राफ  कामर्स  ने  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  Ao  रा०

 aria  को  निर्यातों  पर  24  सितम्बर  1977 को  श्रागरा  में  हई  गोष्ठी ने  fara

 सिफारिशें की

 (1)  सं०  रा०  अमरीका  को  भारत  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  साधनों का  एकीकरण

 तथा  क्वालिटी  सुपुर्दगी  समय  के  विषय  में  झधिक  जागरूकता  श्रावश्यक

 होगी ।

 (2)  सरकार  को  एक  श्रलग  कोष  रखना  चाहिए  जो  संयुक्त  राज्य  में  विज्ञापन  माध्यम

 से  कुछ  चुनी  मदों  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  क्षमता  का  प्रचार  करने  के  लिए

 प्रयोग में  लाया  जाए  I

 (3)  अधिक  क्रेता-विक्रेता  बैठकें  की  जायें  अर  यदि  सम्भव  हो  तो  भारत

 ग्रायोजित की  जायें

 (4)  विशषकर  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  के  माध्यम  से  बाजार  safaat  तथा

 परिवर्तनों  का  अधिक  पता  होना  चाहिए  ।

 ५.
 (5)  उत्तरी  क्षेत्र  में  निर्यातकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्ली

 एक  शुष्क  पतन  स्थापित  होना  चाहिए

 (6)  निर्यात  की  श्रौपचारिकताएं  सरल  बनाई  जानी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्रियाविधि

 को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।
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 का  दिर
 (7)  इन्जीनियारंग  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  ट्रेड  ड  वलपमेंट

 तथा  इण्डो-प्रमरीकन  चैम्बर  श्राफ  ष्  जैसे  दट्विराष्ट्रीय  चैम्बरों  तथा  श्रमरीका

 में  काउन्सलर  कार्यालयों  के  बीच  घनिष्ट  समन्वय  होना

 (8)  अतिरिक्त  नौवहन  क्षमता  के  सृजन  के  लिए  एक  दीर्घकालीन  योजना  तैयार  की

 जानी  चाहिए  ।

 (9)  रेल  भाड़ा  इमदाद  पुनः  लागू
 की

 जानी  चाहिए
 |

 जी  ai  श्रमरीका  सरकार  ने  1  1976  से  10  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  अ्रधिमानों  की  सामान्यीकृत  प्रणाली  एस०  कार्यान्वित  की  है  जिसके  अन्तर्गत

 98  विकासशील  देशों  तथा  39  aria  राज्यों की  जो  संख्या में  लगभग  2700  सं०

 झंमरीका में  भ्रायातों  के  लिए  शुल्क  मुक्त  व्यवहार  प्राप्त  करती  सभी  2700  मदें

 भारत  के  निर्यात  हित  की  नहीं  हमारे  हित  की  लगभग  500  मरें

 भारत  सरकार  Fo  राठ  श्रमरीका  को  श्रपने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  लगातार

 कदम  उठा  रही  इनमें  ये  शामिल  हैं  :  क्रेता-विक्रता  बैठक  झ्रायोजित  खरीदारों  एवं

 व्यापार  पत्नकारों  को  अ्रामंत्वित  बिक्री  तथा  अध्ययन  दल  १०  रा०  अमरीका  में

 व्यापक  वाणिज्यिक  विशेषीकृत  वस्तु  मेलों  श्रादि  में  भाग  लेना  ।

 अमरीका  की  श्रधिमानों  की  सामान्यीकृत  प्रणाली  का  उपयोग  करने  के  विशेष

 प्रयत्न  किए  जा  रहे  इस  योजना  का  प्रचार  करने  तथा  इसे  स्पष्ट  करने  के  लिए  तौर

 निर्यातकों  को  व्यापक  जानकारी  देने  के  लिए  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  निकायों  के  जरिए

 सैमिनार  श्रायोजित  किए  गए  श्रधिमानों  की  सामान्यीकृत  प्रणाली  की  मदों  के  लिए  विशिष्ट

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  जा  रहे  हैं  श्रौर  निर्यातक  समुदाय  को  उपयुक्त  नीति  सम्बन्धी उपायों  द्वारा

 तथा  कठिनाइयां दूर  करके  सहायता  देने  के  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  वे  उन  लक्ष्यों  को

 पूरा  कर  सकें |

 इन्टरनेशनल  कोश्रापरेटिव  ए  लायन्स  की  सिफा  रिशों/सुझावों  की  क्रियान्विति

 4196.  चौधरी  WEA  प्रकाश
 :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्टरनेशनल  कोश्रापरेटिव  waar  ने  सहकारिता  के  सिद्धान्तों  के

 साथ  सहकारिता  सम्बन्धी  कानूनों  का  परीक्षण  किया  और

 यदि  तो  इन्टरनेशनल  कोश्नापरेटिव  ware
 की

 सिफारिशों  wear  सुझावों
 को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  श्रथवा  उठाये  जायेंगे  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  शर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  :

 जी
 इन्टरनेशनल  कोश्रापरेटिव  sam  दिल्ली  दक्षिण

 qa  एशिया  के  प्रादेशिक  कार्यालय  ने  के  सिद्धान्तों  के  साथ-साथ  भारतीय  सहकारी

 कानूनोंਂ का  भ्रध्ययन  किया  है  ।

 इस  मन्त्रालय  की  सहकारिता  सम्बन्धी  सलाहकार  परिषद  ने  सिफारिश  की  कि

 विभिन्न  राज्यों  के
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 सुझाव  दिया  कि  राज्यों  में  समान  रूप  से  लागू  करने  के  लिए  सामान्य  सिद्धान्त  श्रौर  मार्गदर्शी

 निर्देश  तैयार  किए  इन  सिफारिशों  के  श्रनसरण  में  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन्टरनेशनल

 कोझ्रापरेटिव  झ्लायन्स  द्वारा  उनके  प्रकाशन  लाज

 रेटिव  प्रिसिपलसਂ  में  कहीं  गई  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सहकारी  कानूनों  के  बारे

 में  मागंदर्शी  निर्देशों  का  एक  सेट  तैयार  किया  गया  था  श्रौर  वह  झ्रावश्यक  कारवाई  के  लिए  राज्य

 सरकारों को  भेजा  गया  था

 राजनीतिज्ञों  श्रौर  तस्करों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 4197.  श्री  कंवर  लाल  गप्त
 डा०  हेनरी  श्रास्टिन  ;

 कया  चित्त  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ने  था  कि  कुछ  राजनीतिक तस्करों

 के  साथ  मिले  हुए  हैं  सरकार  पास  उनकी  बातचीत  के  कुछ  टेप  रिकार्ड

 )  यदि  तो  ऐसे  राजनीतिज्ञों  के  नाम  क्या  हैं  अर  तस्करों  के  नाम  क्या

 उन  टेपों  में  क्या  बातें  कही  गई  हैं  श्रौर  सरकार  ने  उन  राजनीतिज्ञों  शौर  तस्करों

 के  विरुद्ध  क्या  का्येवाही की  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल )  से  वित्त  राज्य  मन्ती

 ने  कहा  था  कि  तस्करों  के  राजनीतिक  सम्बन्धों  का  पता  लगाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हे

 परन्तु  इस  अवस्था  में  भ्रतिरिक्त  ब्यौरे  देना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 श्रफगानिस्तान  से  मलेठी  का  श्रायात

 4198.  श्री  श्रार०  कोलन  थाइवेलु  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  सहकारिता  मन्ती

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75,  1975-76  श्र  1976-77  के  दौरान  अफगानिस्तान

 से  मुलैठी  के  की  मात्रा  क्या  है

 इस  अवधि  के  दौरान  कितने  लाइसेंस  जारी  किए  wi

 इस  देश  में  इस  सामग्री  का  वास्तविक  उपयोग  किस  तरह  किया  जाता  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  aries

 वर्ष  1974-75  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  अफगानिस्तान  से  मलेठी

 के  आयात  की  मात्ना  तथा  मलय  दर्शाने  एक  विवरण  सभा  पटल पर  रखा  जाता

 यह  मद  श्रौषधि/श्रौषघीय  जडी-बटियों” के के  at  में  रखी  गई  है  जिसके

 लिए  श्रायात  लाइसेंस  जारी  किए  जाते  हूँ
 ।

 मुलैठी  के  लिए  जारी  किए  गए

 लाइसेंसों
 की

 संख्या  के  सम्बन्ध  में  ates  श्रलग  से  संकलित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 मुलैठी  भारतीय  श्रायुविज्ञान  प्रणाली  में  दमा

 तथा  कब्ज  क  इलाज  में  काम  श्राती  ZI  इसे  टानिक के  रूप  में  भी  इस्तेमाल किया  जाता
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 विवरण

 वर्ष  1974-75,  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  भ्रफगानिस्तान  से  मुलैठी

 के  झायात  की  मात्रा  तथा  मूल्य
 ।

 लरा

 मात्रा  मूल्य  लाख
 कि  ण्य्रा०  रु०्म

 एमनागाधनणनाननानानाननााजाभााााानानाानाााामाामााााामाााााााााानााणनााााणानणाानानााजत ाणााााााााााा eS  ae  ey  SL  YS  et  SS  Pn  SS  SS  SS

 1974-75  1512  26.11

 1975-76  487  10.10

 1976-77  364  9.85

 eS  OP  PN  Sy  SS  SG  SOP  PS  OS  SPSS  YSN  Oy

 भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  कोड  स०  292.4015  के  श्रन्तगंत  वर्गीकृत |

 नोट  :  wes  भ्रनन्तिम  हैं  संशोधित  किए  जा  सकते  हैं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगस  के  प्रबन्धकों  के  बार  में  जांच

 4199.  श्री  समर  गुह :  क्या  पर्यटन  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  के  खिलाफ  की  गई  विभिन्न

 खरीदों  के  बारे  में  भ्रष्टाचार  तथा  श्रनियमितायें  श्रनियमित तरीके  श्रपना  कर  कुछ

 वरिष्ठ  afaarfeat  को  दी  गई  पौर  नियमित  भर्ती  प्रक्रिया  श्रनुसरण

 किए  बिना  ही  21  वरिष्ठ  पदों
 पर  की  गई  नियुक्ति  सम्बन्धी  श्रारोप  लगाये  गए  हैँ  अथवा

 इन  मामलों  को  मन्त्रालय  के  ध्यान  में  लाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  कहा  गया  है  कि  वह  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम के

 प्रबन्धकों  are  किए  गए  कथित  भ्य्रष्ट  आचरणों  की  शिकायतों  के  बारे  में  जांच

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  के  कार्यकरण  के  बारे  विशेष

 रूप  से  झ्ापातकालीन  स्थिति  की  अवधि  के  कोई  जांच
 की  गई  है  शभ्रथवा  की  जायेगी ?

 पर्यटन
 नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :

 विशिष्ट  चार्जों/श्नारोपों के  अभाव  सूचना  देना  संभव  नहीं  भ्रष्टाचार  से  सम्बन्धित

 सभी  आरोपों  तथा  नियुक्तियों  शौर  पदोन्नतियों  में  भ्रनियमितताझओं  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रन्धकवर्ग  द्वारा  शर  जहां  झ्ावश्यक  हो  सरकार  द्वारा  सावधानीपूर्वक

 जांच  की  जाती

 ate  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  सरकारों  पद  के  श्रनाचारों

 के  कुछ  मामलों  की  जांच  की  गयी  slat  जा  रही  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  जांच-परिणामों
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 को  दृष्टि  में  रखते  नई  दिल्ली  स्थित  अ्रशोक  होटल  fa  क  ग्राधकारी  की  सेवायें  समाप्त

 कर  दी  गयी  हैँ  ।  क्योंकि  शेष  मामलों  की  श्रभी  जांच/परीक्षा  की  जा  रही  at  इस  स्थिति

 में  उनसे  सम्बन्धित  तथ्यों  को  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है
 ।

 चाय  पर  कर  ढांचे  को  युक्तियुक्त  बनाना

 4200.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  से  श्रनुरोध  किया  गया  है  कि  चाय  पर  कर  ढांचे
 को  युक्तियुक्त  बनाया

 श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :
 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता है

 NON-COOPERATION  OF  TRADERS  IN  REDUCING  PR rin  ICES  OF  GOODS

 4201.  SHRI  YUVRAJ:  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES
 AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  on  the  14th  October,  1977  the  Prime  Minister  had  asked  the  representatives
 of  Gujarat  Chambers  of  Commerce  and  Industry  that  the  traders  have  not  helped
 Government  in  reducing  the  prices  uptill  now;  and

 (0)  if  so,  the  effective  action  taken  by  Government  so  far  to  reduce  the  prices  of
 essential  commodities  and  if  action  has  not  been  taken,  the  reasons  therefor ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL):  (a)  The  Prime  Minister  told
 the  representatives  of  the  Gujarat  Chambers  of  Commerce  and  Industry  on  October  14,
 1977  that  uptil  now  their  achievement  had  been  to  stabilise  prices  in  some  cases  and  lower
 them  in  others  where  prices  had  gone  up  very  high.  Price  decrease  in  the  real  sense  of
 the  term  had  yet  to  be  achieved.  Prim  Minister  also  warned  trade  and  industry  that  if  they
 failed  to  act  with  a  sense  of  social  responsibility,  Government  would  continue  its  present
 policy  of  tightening  legal  measures  and  devising  new  ones  in  the  interests  of  poor  and  weaker
 sections

 especially  in
 regard  to  essential  commodities.

 (b)  During  the  past  few  months,  Government  has  taken  a  number  of  measures  in  order
 to  curb  the  rising  trend  in  prices  and  for  improving  the  availability  of  essential  commodities.
 More  important  among  them  include  of  more  non-levy  sugar,  imposition  of
 export  duty  on  tea,  releases  of  more  cereals  through  the  public  distribution  system,  banning
 exports  of  vegetables,  staggering  and  reducing  exports  of  cement,  substantial  increase  in  the
 use  of  imported  oil  by  the  vanaspati  industry,  sale  of  refined  imported  rapeseed  oil  for
 direct  consumption  at  Rs.  7.50  a  kg.  import  of  substantial  quantities  of  edible  oils  and
 taw  cotton,  sale  of  loose  tea  through  national  level  cooperative  organisations  at  a  retail

 rice  of  Rs.  16.50  a  kg.,  imposition  of  stock  limits  on  traders  in  respect  of  pulses,  oilsceds
 and  edible  oils  and  fixation  of  maximum  retail  price  of  mustard  oil  at  Rs.  10.0  a  kg.

 पिल््लें  पैनल  रिपोर्ट  में  कथित  परिवर्तन

 1202.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम
 :

 व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार का  ध्यान  26  1977  के  इंडियन  एक्सप्रेस में  प्रकाशित इस  समाचार

 की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  पैनल  रिपोर्ट
 में

 परिवर्तन
 किया  गया

 श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 16  1977  लिखित  उत्तर

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  जी

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  भत्तों  और  अनुलाभों  विषयक  पिल्लै  समिति
 की

 feat  को  कार्यान्वयन  के  तरीके  बारे  में  सुझाव  देने  के  लिये  सरकार  ने  बैंकरों  के  एक  समूह  से  कहा  था
 ।

 उस  समूह  द्वारा  सुझाए  गए  कुछ  संशोधनों  के  साथ  पिल्लै  समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार
 ने

 स्वीकार

 कर  लिया  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  सरकार  द्वारा  जिस  रूप  में  इन  सिफारिशों  को

 स्वीकार  किया  गया  है  उस  रूप  में  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उचित  कारंवाई  करें
 ।

 बैंकरों  के  समूह

 द्वारा  सुझाए  गए  संशोधनों  द्वारा  पिल्लै  समिति  की  सिफारिशें  कुल  मिलाकर  उदार  बना  दी
 गई

 हैं
 ।

 अरफोम  का  उत्पादन

 श्री  धर्मासहभाई  पटेल  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  विश्व  में  प्रफीम  के  उत्पादन  में  भारत  का  प्रथम  स्थान

 1974-75,  1975-76  ्रौर  1976-77  के  वर्षवार  प्रत्येक
 राज्य  में  कितने

 हैक्टर  भूमि  में  श्रफीम  का  उत्पादन  किया  गया  ;

 गत  तीन  वर्षों  कितने  टन  श्रफीम  का  उत्पादन

 इस  प्रकार  उत्पादित  अफीम  का  उपयोग  किस  प्रकार  श्रौर

 क्या  श्रफीम  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोई  योजना  है  श्रौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश
 :

 जी

 श्रौर  :  पोस्ता  फसल  वर्ष  1974-75,  1975-76  भर  1976-77  के  दौरान

 प्रत्येक  राज्य  में  काश्तगत  क्षेत्र  तथा  उत्पादित  कच्ची  श्रफीम  की  मात्रा  नीचे  दिये  अनुसार  थी

 फसल  ay  कात  म  काश्तगत  90°  गाढ़ता  पर
 ~

 क्षत्र  उत्पादित  अफीम

 की
 मात्रा

 (1)  (2)  (3)  (4)

 1974-75  मध्यप्रदेश  18,800  476

 राजस्थान  337 12,655

 उत्तर  प्रदेश  2,258  220

 43,713  1,033

 1975-76  मध्यप्रदेश  501 21,274

 राजस्थान  15,811  370

 उत्तर  प्रदेश  306 14,502

 51,587  1,177
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 ह
 (1)  (2)  (3)  (4)

 1976-77  मध्यप्रदेश  24,406  434

 राजस्थान  16,037  316

 उत्तर  प्रदेश  414 16,575

 टा

 जोड ़:  57,018  1,164

 a a

 गत  तीन  वर्षों  में  उत्पादित  कच्ची  श्रफीम  के  एक  बड़े  हिस्से  का  श्रौषधीय  तथा  वैज्ञानिक

 प्रयोजनों  के  लिये  निर्यात  किया  गया  जबकि  इसके  कुछ  श्रंश  का  उपयोग  एलकालायड  तथा  श्रौषधीय

 aaa  के  विनिर्माण  हेतु  देश  में  भी  किया  गया  था  ।

 विभिन्न  केन्द्रों  पर  waders  कार्य  किया  जा  रहा  है  जिससे  प्रति  हैक्टेयर  श्रफीम  की  उपज

 at  इसकी  माफिन  की  मात्रा  बढ़ाई  जा

 निर्यात  की  गई  चीनी  श्रौर  उससे  vista  दिदेशी  मुद्रा

 4204.  श्री  अ्ण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  प्रत्येक  ag  के  दौरान  भारत  ने  कुल  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का

 निर्वात  किया  श्रौर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  atk

 (@)  क्या  निर्यात  से  कोई  हनि  या  लाभ  gard  श्रौर  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनी  हानि  श्रथवा  लाभ

 हुआ

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पर्त ध  और  सहकारिता  मंत्र/लय में  राज्यमंत्री  mf

 तथा  भारत  द्वारा  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  की  गई  चीनी  की  उसका

 मूल्य  तथा  निर्यातों  पर  लाभ|/हानि  नीचे  दर्शाए  गए  हैं

 कवक Me  ee  SS

 मात्रा  लाभ  हानि

 मै०  रु०  में )  (+)
 पला ee  ee

 रु०  में  )

 1974-75  6.  24  312.78  155.90

 1975-76  11.  88  464.  13  150.  56 (+)

 5.  80  151.68
 27.

 30
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 ऑद्योगिक  उत्पाद  के  रूप  में  नारियल  का  तेल

 4205.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  और  सहकारिता  मंत्नी  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बड़ी  मात्रा  में  नारियल  के  तेल  का  उपयोग  झौद्योगिक  प्रयोजनों

 के  लिये  किया  जा  रहा

 क्या  कुछ  दक्षिणी  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  नारियल के
 तेल  को

 अ्रौद्योगिक  उत्पाद  घोषित  किया  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  प्रौर  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  किया गया  है  ?

 तथा  नागरिक  र्प्ति  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  mae )  :

 )  झौद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  नारियल  के  तेल  का  उपयोग  कच्चे  माल  के  रूप  में  साबुन  श्ौर

 श्रंगार  प्रसाधन  के  उद्योगों  में  किया  जा  रहा

 व  1977 में  केरल  केरा  कर्षक  संगम  ने  एक  श्रभिवेदन  दिया  जिसमें  प्रत्य

 बातों  के  साथ  साथ  यह  निवेदन  किया  गया  था  कि  नारियल  के  तेल  को  खाने  के  तेलों  के  at  से  निकाल

 fear  जाये  ।  नारियल  के  तेल  का  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  उपयोग  होने  के  बावजूद  खाने  के

 प्रयोजनों  के  लिये  इसका  काफी  प्रयोग  होता है  ।  इसलिये  संगम  के  इस  श्रनुरोध  को  स्वीकार

 नहीं
 किया

 सहकारिता  शअ्रान्दोलन  सें  युवकों  के  सहयोग  के  लिए  सम्मेलन

 4206.  श्री  के०  राममूति  :  बया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  WIT  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 1977  में  दिल्ली  में  अ्रभी  हाल  में  प्रायोजित  सहकारिता  asia  में

 युवकों  के  सहयोग  के  बारे  में  दो  दिवसीय  राष्ट्रीय  सम्मेलन  द्वारा  सरकार  को  भेजी  गई  सिफारिशों  का

 ब्यौरा  क्या  ्रौर

 क्या  सरकार  ने  सिफारिशों  को  शीघ्र  क्रियान्वयन  के  लिए  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  झर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 कृष्ण  कुमार  :

 जी  नहीं  जिन
 सिफारिशों

 का  उल्लेख  किया  गया  है  वे
 aah

 तक  भारत  सरकार को  नहीं  मिली

 प्रश्न  नहीं  उठता

 बम्बई  हाई  के  लिए  श्रो०  पी०  ई० ष्  ato  से  ऋण

 4207.  श्रीसौगत  राय  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  हाई  के  लिये  भारत  को  श्रो०  पी०  ई०  ato  से  ऋण  मिल  रहा  श शरार

 ये  ऋण  किन  शर्तों  पर  मिल  रहा  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  WHO  श्रौर  तेल  का  उत्पादन  श्र  निर्यात  करने  वाले

 देशों के  (०  पी०  ई०  सी०  )  विशेष  फंड  ने  वा  के  रास्ते  गलहन  से  ट्राम्बे  लैण्ड  फाल  तक  लगभग

 10  किलो  मीटर  की  तीन  समानान्तर  पाइप  लाइनों  के  संबंध  में  वस्तुझ्मों  शौर  स  पर  होने  वाले

 बिदेशी  मुद्रा
 के  खर्च

 को  पूरा  करने  के  लिये  1.  4
 करोड़  डालर

 का
 ऋण  देने  का  निर्णय  किया
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 यह  ऋण  20  वर्ष  की  के  लिये  है  जिसमें  की  स्थगन  श्रवधि  शामिल  है  |  इस  पर  कोई

 ब्याज  नहीं  लगेगा  लेकिन  निकाले  गए  प्रौर  बकाया  ऋण  पर  75  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  सेवा

 प्रभार  लगगा  |

 उपभोक्ता  afiatz  तथा  वितरण  प्रणाली  राइट्स  एण्ड  सिस्टम  )

 के  संबंध  में  एक-दिवसीय  गोष्ठी  )

 4208.  श्री  कचरु  लाल  हेमराज जैन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रधिकार  तथा  वितरण  प्रणालीਂ  के  संबंध  में  नई  दिल्ली में में  हुई

 दिवसीय  गोष्ठी  में  एक  मख्य  सिफारिश  यह  भी  की  गई  थी  कि  देश  में  वस्तुभ्नों  तथा  सेवाओं  विशेषकर

 निर्धारित  मूल्य  तथा  मात्रा  में  श्ननिवार्य  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उपभोक्ता

 संबंधी  एक  प्थक  मंत्रालय  स्थापित  किया  जाना

 गोष्ठी  में  की  गई  wer  सिफारिशें  कया

 वया  सरकार  ने  इस  बीच  इन  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  शौर

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निणेय  किया  गया
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहका  रिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  गोयल

 जी  हा

 श्रधिकार  तथा  वितरण  प्रणाली  संबंधी  गोष्ठी  की  अन्य  सिफारिशें  यें  ट

 शिक्षा  श्र  विस्तार  संबंधी  कार्य  करने  के  लिये  भारतीय  उपभोक्ता  संगठनों  के  संघ  की  स्थापना  की  जानी

 श्रावश्यक  वस्तुभ्रों  का  चयन  तथा  उनके  नाम  घोषित  किये  जाने  gha  की

 समवर्ती  सुची  में  शामिल  किया  जाना  ब्लाक  स्तरों  पर  उपभोक्ता

 सलाहकार  परिषदें  स्थापित की  जानी  चाहिएं  ;  मिलावट  तथा  गण  नियंत्रण  के  बारे  में  सरकार  की

 से  निगरानी  रखने  की  श्रधिक  श्रावश्यकता  है  श्रौर  उपभोक्ता  संरक्षण  से  संबंधित  संमस्याश्रों  के  बारे
 में

 अनुसंधान  तथा  खोज  करने  के  लिये  देश  के  विभिन्न  व्यावसायिक  संगठनों  का  सहयोग  लिया  जाना
 चाहिए  |

 व  उपभोक्ता  art  संबंधी  एक  पथक  मंत्रालय  स्थापित  करने  श्र  पूर्तिਂ

 को
 समवर्ती  सूची  में  शामिल  करने  की  सिफारिशें  इस  समय  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।  गोष्ठी

 की  ara  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही

 कैन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  श्रजित  श्रवकाश  के  बदले  में  धनराशि  लिया  जाना

 4209.
 श्री  वसन्त  साठे  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  झपने  सरकारी  कर्मचास्यों  को

 एक  मास  तक  के  शअ्रजित  श्रवकाश  के  बदले  नकद  राशि  qa  की  श्रनमति  दी  जाती  है  ;

 (a)  याद  हा
 ay ७  नत  केन्द्रीय रन्  uy  सरकार  भी  श्रपने  कमचारियों  को  उबत  सुविधा  देने

 का
 विचार  रखती  है  ;  श्रौर
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 प्र

 (71)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 वित्त  मंत्री  Tao  एस०  :

 श्रौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऐसी  सुविधा
 देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  परन्तु  बहुत  श्रधिक  वित्तीय  उलझनों  को  देखते  हुए  ऐसी

 योजना  को  लागू  न  करने  का  निर्णय  किया  था  ।  परन्तु  ,  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचारियों  को  निवृत्त  के  समय  उनके  पास  उपलब्ध
 et

 के  बदले  नकद

 करने  की  एक  योजना  बनाई है  ।  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  संक्षेप  में  इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  योजना  30-9-1977  को  शभ्रथवा  उसके  बाद  सेवा-निवत्त  होने  वाले  सरकारी

 कर्मचारियों  पर  लागू  है

 (ii)  छुट्टी  वेतन  के  समतुल्य  नकद  राशि  की  झदायगी  a  अधिक  iso  दिन

 तक  की  श्रजित  छटी  के  लिए  सीमित

 (iii)  छुट्टी  वेतन  के  समतुल्य  इस  प्रकार  स्वीकाय॑  नकद  राशि  सेवा-निवत्ति  पर  देय

 होगी  ्र  इसकी  श्रदायगी  एक  ही  बार  निपटान  के  रूप  में  एक  मुश्त
 में  की

 ज  एगी  |

 (iv)  योजना  के  ग्रन्तर्गत  नकद  राशि  की  नीचे  (४)  के  श्रधीन  रहते

 itt  छड़ी  के  लिए  स्वीकाय॑  छुट्टी  वेतन  श्ौर  सेवा  निवृत्ति  की  तारीख  को

 प्रवबतंमान  दरों  पर  उस  छद  वेतन  पर  महंगाई  भत्ते  के  बराबर  होगी ।  कोई

 नगर  भत्ता  तथा/श्रिथवा  मकान  किराया  भत्ता  देय  नहीं  होगा  ।

 (v)  उपयुक्त  (iv)  के  अनुसार  गणना  की

 गद

 नकद  राशि  में  उस  झ्रवधि  के  लिए

 जिसके  लिए
 समतुल्य

 नकद  राशि  देय  पंशन  mite  सेवा  निवत्ति  संबंधी

 लाभों  के  समतुल्य  की  राशि  की  कटौती  कर  ली  जाएगो  ।

 (vi)  छ्ट्टी  मंजर  करने  वाला  सक्षम  प्राधिकारी  सेवा  निवत्ति  की  तारीख  को  खाते

 में  जमा  अजित  wel  के  समतुल्य  नकद  राशि  की  मंजूरी  दने  का  झादेश  स्वयमेत्र

 ही  जारी  करेगा  ।

 स्टील  को  चादरों  का

 4210  श्री  श्रहमद  एम०  पटेल  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  श्रौर  सहकारिता
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 श्रायात  शल्क  में  कमी  की  घोषणा  के  बाद  गत  छः  महीनों  में  स्टेनलेस स्टील  की

 चादरों  का  कितनी  मात्रा  में  यात  किया

 श्रायात  शुल्क में  कमी  हो  जाने  के  फलस्वरूप  उद्योगपतियों  द्वारा  बर्तनों  के  मूल्य

 में  कमी  न  किये  जाने  के  क्या  कारण हूँ  ;  और

 क्या  सरकार  लाभ  के  श्रन्तर  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  उद्योगपतियों  को  बर्तनों

 के  प्रति  किलोग्राम  मत  नर्धारित  करने  के  निर्देश  देने  के  बारे  में  विचार  करेगी
 ?
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 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  श्रारिफ  :

 16  जुलाई  तथा  12  1977  के  बीच  6994  म०  टन  स्टैनलैस  स्टील  शीटों

 का  अयात  किया  गया  जिसमें  से  41182  में  ०  टन  उन  ग्रेडों  तथा  मोटाई  का  है  जिनका  बर्तन

 उद्योग  द्वारा  उपयोग  किया  जाता है

 ~
 यद्यपि  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  झायातित  सामग्री  में  से  लगभग

 4000  म०  टन  माल  पहल  ही  रिलीज  कर  fear  फिर  भी  कीमतों  पर  वांछित  ह  प्रभाव

 श्रभी  तक  एक  तो  इस  कारण  से  नहीं  पड़ा  =  कि  सामग्री  को  उठाने  तथा  विनिर्माताओं  द्वारा

 अंतिम  उत्पादों  के  विपणन  के  बीच  समय-अंतराल  होता  तथा  gat  वर्तन  उद्योग  को

 रि-रोलरों  द्वारा  ्रपर्याप्त  सप्लाई  की  गई  हैं  ।  फिर  भी  नींमतों  में  गिरावट  का  रुख

 दिखाई देने  लगा  है  ।

 सरकार  स्थिति  पर  निगरानी  रख  रही  है  ।

 राष्ट्रीयकृत बैंकों  द्वारा  कम  ऋण  लेने  वाले  सीमान्त  किस
 सास try  = Talat गई

 अ्रम्रिम  धनराशि

 4211  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  विशेषकर  उड़ीसा  राज्य  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  5  एकड़  तक

 at  जोत  वाले  कम  ऋण  लेने  वाल  सीमान्त  किसानों  को  कूल  कितनी  श्रप्रिम  धनराशि

 श्रौर

 इसी  अवधि  में  5  एकड़  से  afin  जोत  वाले  किसानों  को  कुल  कितनी  अग्रिम

 धनराशि  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  पिछले  दो

 वर्षों  में  5  एकड़  तक  के  जोत  क्षेत्र  वाले  सीमांतिक/छोटे  किसानों  को  दिये  गये  कुल  श्रग्रिमों

 ौर  बकाया  तथा  उनमें  से  उड़ीसा  राज्य  में  दिये गये
 श्रग्रिमों  श्रौर  बकाया  क्  ae

 लिखित  हैं  —

 रुपयों  मे ं)
 न

 1975  के  अन्त  तक

 ि  अ  नक

 1976
 के

 wa  तक

 re  op  a  ee

 अखिल  भारत  उड़ासा  aaa  भारत  उड़ीसा

 अल्पावधिक  10510, 23  302.  53: 161.  98  15809.  91

 दीर्घावधिक  5447,  24  102.00  9086.97  210.49

 य  SD

 15957.47  263.98  24896. 88  513.02

 eee
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 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  पांच  एकड़  से  शभ्रधिक  जोत  क्षेत्र  वाल  किसानों  को

 1975  तथा  1976  के  wet  तक  दिये  गये  भ्रम्रिमों  की  कुल  बकाया  राशि

 निम्नलिखित  हैं

 रुपयों  में  )

 1975  के  1976  के

 अन्त  तक अन्त  तक

 निकाना

 15307. 27 10566.79

 दीर्घावधिक  23502. 18  29346. 86
 —  re  i  ee

 34068. 97.0  44654.13

 मुद्रा  सप्लाई  श्रौर  थोक  मूल्य  सुचकांक

 4212.  श्री  डी०  सत्यानारायण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1977  से  31  1977  की  अवधि  के  दौरान  मुद्रा  सप्लाई  कीं

 स्थिति  ait  थोक  मुल्य  सुचकांक  का  ब्यौरा  क्या  है  आर  खुदरा  मूल्यों  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 पड़ा  श्रौर  पिछले  वर्ष  की  श्रनुवर्ती  श्रवधि  में  तुलनात्मक  स्थिति  क्या  थी  ;

 फसल  कीਂ  स्थिति  श्रच्छी  श्रौर  उत्साहवधंक  होने  के  बावजूद  इस  गिरावट  के

 के  क्या  कारण  हैं  ;  श्ौर

 सरकार  का  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव
 =  १
 ह

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  1977  के  ग्र्न्त  और  1977

 के  श्न्त  के  बीच  की  झ्रवधि  में  मुद्रा  में  6  4  प्रतिशत  की  वृद्धि

 जबकि  1976  को  इसी  अवधि  में  9.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थोक  कीमतों  के  सुचक

 अंक  (1970-71=100)  पिछले  वर्ष  की  8. 4  प्रतिशत  की  वृद्धि  तुलना  इस

 वर्ष  केवल  1. 1  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  1977  प्रौर  भ्रक्तूबर  1977  के  दौरान  उपभोक्ता

 मूल्य  सुचक  त्रक  (1960--100)  में  5,8  प्रतिशत  कीਂ  वृद्धि  हुई  है  जबकि  1976  की  इसी

 अवधि  में  6.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।

 att  जैसा  कि  उपयुक्त  स्थिति  से  देखा  जा  सकता  चालू  वर्ष  में  मुद्रा

 उपलब्धि  झोर  कीमतों  दोनों  की  वृद्धि  की  दर  में  धीमापन  श्राया  है  ।

 सलाहकार  समिति  का  पुनर्गठन

 4214
 श्री

 रतिलाल  प्रसाद  वर्मा  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  यहू  सच  कि  हाल  ही  श्रश्रक  सलाहक  समिति  का  गठन  क्या  गया

 (@)  इस  समिति  का  पुनगठंन  किये  जाने  के  क्या  कारण  हू  जब  कि  1976  मस

 स्थापित  की  गई  समिति  संतोषपूर्ण  ढंग  से  काय  कर  रही  थी  ;  तौर

 क्या  इस  समिति  का  पुनगर्ठन  करते  समय  श्रधिकांश  प्रमुख  निर्यातकों  श्रौर  विशेषज्ञों

 को  जो  समिति  के  सदश्य  निकाल  दिया  गया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श तौर  सहकारिता  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ

 )  ait

 यह  महसुस  किया  गया  कि  अगर  इस  समिति  का  झाकार  छोटा  करके  ठीक  क

 दिया  जाए  झ्र  इसमें  कमजोर  at  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ा  दिया  जाए  तो  यह  श्रधिक  न्रियाशील

 हो  जाएगी  श्रौर  इसकी  चर्चाएं  श्रधिक  उद्देश्य-पूर्ण  होंगी  ।

 जी  नहीं  ।  संसद  सदस्यों  तथा  उत्पादन  करने  वाले  तीन  बिहार

 आंध्र  प्रदेश  तथा  के  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  अतिरिकत  जहां  तक  संभव  हो

 सका  ये  प्रयास  किए  गए  कि  विभिन्न  ase  हितों  को  aid

 मालिकों  तथा  फेंब्रिकेटरों  को  उनके  संगठनों  के  पदाधिकारियों  के  जरिए

 निधित्व  दिया  इस  प्रक्रिया  में  पहली  समिति  के  कुछ  सदस्यों  को  इस  पुनर्गठित  समिति

 स्थान  नहीं  मिल  सका

 4215
 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 कया  वाणिज्य तथा  नागरिक  gta  ate  सहकारिता मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  कि  केन्द्रीय  सरकार  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  का  पनगठन

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  व्यापार  निगम  के  असंतोषजनक  कार्यकरण

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसकी  भूमिका  कम  करने  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  पुनर्गठन  से  इस  निगम  को  किस  सीमा  तक  सहायता  मिली  है  ;

 wiz

 से  इसकी निगम  के  कार्यकरण  में  परिवर्तन  किये  गये  हूँ  झर  इन  परिवत॑नों से

 कुशलता  में  किस  सीमा  तक  सुधार  हुमा है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  ate  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रारिफ  बेग

 से  भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  को  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  व  उनके  aaa  निगमों  के  कार्यकरण  के  श्रध्ययन  का  काम  सौंपा

 गया है
 श्रौर  उससे  यह  ग्रपक्षा  की  गई  कि  वह  इन  संगठनों  द्वारा  जिन  समग्र  राष्ट्रीय  हितों

 का  श्रनूसेवन  करने  की  अशा  की  जाती है  उनके  संबंध  में  उनकी  भूमिका  के  बारे  में  सिफारिशें

 wei
 नस्थान

 ने  We wafcq ea =  रिपोर्ट  पहले
 ही

 प्रस्तुत  कर
 दी  इस

 संस्थान  की  सिफारिशों
 को

 राज्य व्यापार  निगम  के  पुनर्गठन  पर  विचार  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जायेगा ।
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 भारतीय  वाणिज्य  कलकत्ता  के  श्राथिक  तथा  वैज्ञानिक  )  एसोसिएशन

 द्वारा  प्रकाशित  झ्रध्ययन  प्रतिवेदन  को  जांच

 4216.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  वित्त  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  पूंजी  पौर  झौद्योगिक  विकास  के  बारे  में  भारतीय

 ज्य  कलकत्ता  के  श्राथिक  तथा  वैज्ञानिक  श्रनुसंधान  एसोसिएशन  द्वारा  प्रकाशित  अध्ययन

 प्रतिवेदन  की  जांच  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  विदेशी  पूंजी-निवेश  का  समर्थन  किया  है  ;

 क्या  पूंजी-निवेश  की  मात्रा  में  कमी  होने  को  गरीबी  की  श्रौर

 गार  में  वृद्धि  होने  के  लिए  प्रमुख  उत्तरदायी  कारण  माना  गया  है  ;  ौर

 उनके  प्रस्तावों  से  वे  किस  सीमा  तक  सहमत  हैं ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  श्र  सरकार  ने  श्राधिक  तथा

 निक  श्रनुसंधान  संस्था  कलकत्ता  के  द्वारा  प्रकाशित  पूंजी  श्रौद्योगिक  प्रगतिਂ

 कपिटल  एण्ड  इण्डस्ट्रियल  नामक  fea  को  देखा  g
 =  |  रिपो  में  अन्य  बातों

 के  साथ  साथ  यह  कहा  गया  है  कि  के  निवेश  में  श्रौर  जिस  तरीके  से  यह  घरेलू  श्रौर

 विदेशी  बचतों  के  द्वारा  पूंजी  का  निर्माण  किया  जाता  है  उसमें  ही  श्राथिक  प्रगति  की  रहस्य

 निहित  श्रौर  इसलिए  बल  समस्त  निवेश  पर  दिया  गया  2,  विदेशी  पूंजी  का  निवेश

 faa  एक  अंग  ्

 इस  रिपोर्ट  में  कहा  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  है  कि  पूंजी  के  सिवेश  का  धीमापन

 ही  भारत  की  अपर्याप्ति  श्रौद्योगिक  प्रगति  का  एकमात्र  कारण  है  ।  निवेश  का  ag  धीमापन

 के  भ्रपर्याप्त  मात्रा  में  प्राप्त  होने  तथा  श्रांत  रिक  निवेश  के  स्तर  को  बराबर  बनाय

 रखने  के  उपायों  के  पर्याप्त  न  होनਂ  के  कारण  बताया  गया  है  |

 दी  है  कि जहां  तक  faaaty  पूंजी  का  संबंध  सरकार  की  वर्तमान  नीति

 इसकी  श्रनुमति  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  तथा  निर्यात  प्रधान  उद्यमों  के  लिए  दी  जाएगी  ।

 ज०  के०  सिथेटिक्स  लि०  के  प्रेसीडेंट  We  चेयरमेन

 4217.  श्री  यादवेन्द्र दत्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  ज॑०  के०  सिथ टिक्स  के  प्रसीडेंट  श्रौर

 मेन  से  जब्त  किए  गए  श्राभूषणों  के  बारे  में  18  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 946  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करंग  कि :

 क्या  उन  को  जिनमें  तस्करी  के  ara  थे  उनके  विमान  टिकटों  में

 उनके  सामान  के  रूप  में  दर्ज  किया  गया  था  ;

 उन  बक्सों  को  भारतीय  हवाई  झ  पर  विमान  में  किस  प्रकार  चढ़ाया  गया  तथा

 उन्हें  विमान  में  चढ़ाने  के  लिए  कौन  व्यक्ति  उत्तरदायी  थे  ;

 उन  बक्सों  को  चढ़ाने  के  जिनका  विमान  में  कोई  यात्री  मालिक  नहीं

 उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  की  है  ;  ौर
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 दि दे कि बक्सों  का  काए 11.0  लिक लक  कौन  सरकार  ने  क्या (7)  यह  सिद्ध  करने  के  लिए  fe  उन

 कार्यवाही  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  से  सरकार  को  मिली

 रिपोर्टों  से  पता  चला  है  कि  श्री  सीताराम  सिंधानिया  ने  8-10-1976  को  एयर  इण्डिया  की

 उड़ान  Fo  711  द्वारा  बम्बई  से  मारीशस  तक की  यात्रा  की  थी  ।  उनकी  दो  सुटकसों  के  साथ

 जिनका  भार  30  fo  ग्राम  जांच  की  गयी  थी
 ।  इन  सुटकेसों  के  अ्रसबाब  उनके

 हवाई  टिकटों  के  साथ  नत्थी  थे  ।  चूंकि  वे  संदिग्ध  यात्री  नहीं  उनके  झ्रसबाब  की

 जांच  नहीं  की  गयी  श्रौर  पैकेजों  को  एयर  इण्डिया  स्टाफ  ने  सामान्य  रूप  में  वायुयान  पर

 चढ़ा  दिया  ।  सरकार  को  मिली  सुचना  के  श्री  सीताराम  सिंघानिया  11  लाख

 मारीशस  रुपये  से  श्रधिक  के  मूल्य  के  जवाहरात  की  तस्करी  के  लिए  मारीशस  की  एक  श्रदालत

 में  मुकदमा  चलाया  गया  इस  मुकदमें  में  उन्हें  11-2-77  को  बरी  कर  दिया  गया  श्री

 सिंघानिया  ने  जवाहरात  सहित  इस  सुटकेस  का  स्वामित्व  नकार  दिया  था ्रौर  मारीशस  सीमा

 शुल्क  विभाग  ने  उन्हें  जब्त  कर  लिया  था  ।

 DEMAND  TO  INCREASE  THE  QUOTA  OF  EDIBLE  OILS  FOR
 MADHYA  PRADESH  AND  RAJASTHAN

 4218.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA  :  Will  the  Minister  ्  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  States  have  made  a  to: demand
 increase  the  quota  of  the  edible  oils  supplied  to  them  by  the  Central  Government;

 (b)  if  so,  the  present  quota  of  the  said  commodity  and  the  quota  for  which  a  demand:
 has  been  made;  and

 (c)  when  the  quota  supplied  at  present  to  these  States  was  fixed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND_  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL):  (a)  to  (c).  No,  Sir.  The
 Central  Government  supply  rapeseed  oil,  refined  or  raw,  as  required  by  the  State  Govern-
 ments,  from  time  to  time.  The  same  procedure  was  followed  in  the  case  of  Madhya
 Pradesh  and  Rajasthan  State  Governments.  A  total  quantity  of  2600  M.  Tonnes  of  raw
 rapeseed  oil  was  allotted  to  Madhya  Pradesh  Government  out  of  which  they  have  lifted
 1586  tonnes;  the  balance  1014  tonnes  was  cancelled  on  their  request.  Likewise  500  tonnes
 of  rapeseed  oil  were  allotted  the  Government  of  Rajasthan,  out  of  which  they  have  lifted
 896  tonnes  leaving  a  balance  of  4104  tonnes.  The  State  Government  have  been  requested:
 to  expedite  lifting.

 COMPLAINTS  RECEIVED  BY  CHIEF  EXECUTIVES  OF  BANKS  PEG  LOAN  TO
 SMALL  INDUSTRIES  IN  VILLAGES

 74219.  SHRI  5.  5.  SOMANI:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Chief  Executive  of  the  banks  have  received  complaints  that  the  persons
 running  small  industries  in  villages  are  facing  considerable  difficulties  in  getting  loans  from
 the  banks;

 (b)  whether  Government  have  also  received  complaints  that  some  mills  had  even  to
 face  closure  due  to  their  not  getting  loans  in  time;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  liberalise  the  terms  and  conditions  of  the
 Joan  and  taken  action  on  the  complaints  made  by  the  rural  people  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  M.  PATEL):  (a)  &  (b).  A  few  com-
 plaints  in  this  regard  are  received  by  government  and  public  sector  banks  from  time  to
 time  and  appropriate  action  is  taken  on  such  complaints  on  the  merits  of  each  case.

 (c)  The  banks  have  been  advised  to  steamline  the  procedure  for  sanction  of  loans  to
 small  borrowers.  Instruments  have  been  issued  to  field  staff  to  assist  small  borrowers  to
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 fill  in.  application  forms  which  are  made  available  to  them  in  regional  languages.  Proce-
 dures  regarding  sanction  of  loan  pplications  have  been  simplified,  and  enhanced  powers
 delegated  to  regional/branch  offices  for  sanctioning  of  loans.  The~Bank  staff  at  the  appro-
 priate  levels  have  been  strengthened  with  such  technical  and  other  experts  as  are  needed  for
 quick  appraisal  of  loan  applications.

 In  order  to  ensure  that  loan  applications  from  small  borrowers  are  disposed  of  as
 expeditiously  as  possible,  instructions  have  been  issued  to  public  sector  banks  to  dispose  of
 applications  involving  credit  limits  of  Rs.  within  a  period  of  3  to  4  weeks  and  those
 involving  credit  limits  of  Rs.  10,000/-  and  above  within  a  period  of  3  months.

 Further  to  increase  the  flow  of  funds  to  small  borrowers  belonging  to  the  weaker
 sections  of  the  community,  Government  have  extended  the  coverage  of  the  differential  rate  of
 interest  scheme  to  the  entire  country.

 चांदी  का  निर्यात

 4220.  श्री  परमानन्द  गोविन्द  श्रीबाला  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  शौर  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 >.
 श्रापात्  स्थिति  के  दौरान  भारत  a  कितने टन  चांदी  का  निर्यात  किया  गया  ;

 क्या  श्रापात्  स्थिति  के  बाद  भी  चांदी  का  निर्यात  at  किया  sr  रहा  है  ;

 श्रौर

 1  यह  भी  सच  नहीं  है  कि  भारत  चांदी  का  उत्पादक  नहीं है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति ५  ate  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन ta at yf
 \  श्री  श्रारिफ  बेग

 भारत  से  1975  से  1977  तक  2,450  म०  टन  चांदी  का  निर्यात  किया

 था  |

 यह  सच  है  कि  भारत  चांदी  का  उत्पादन  नहीं  कर  रहा  है  सिवाय  इसके

 कि  aad  हिन्दुस्तान  जिंक  प्रतिवर्ष  लगभग  11  से  12  मे०  टन  चांदी  का  उत्पादन  श्रपने

 उत्पाद  के  रूप  में  करता

 EXPORT  OF  MEAT

 4221.  SHRI  LALJI  BHAI:  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES
 AND  COOPERATION  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question
 No,  6345  on  the  Sth  August,  1977  regarding  export  of  meat  of  animal  and  birds  and  state
 the  names  of  the  foreign  countries  to  which  the  meat  was  exported  from  various  parts  of
 India  during  the  last  three  years  stating  the  names  of  these  animals  as  also  the  parts  of  the
 country  from  which  meat  was  exported  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG):  The  names  of  the  countries  to
 which  meat  was  exported  during  the  last  three  years  were  as  follows

 Meat:  Abu  Dhabi,  Bahrain  Is.,  Belgium,  Dubai,  Kuwait,  Oman,  Qatar,
 Saudi  Arabia,  A.  Rp.  Egy  pt,  U.S.A.,  Iraq,  Kenya,  Muscat,  United  Arab  Rep.  and  Japan.

 Frozen  leat  Abu  Duhabi,  Bahrain  Is.,  Sri  Lanka,  Benin,  Dubai,  Kuwait,  Nepal,
 Netherlands,  Qatar,  Saudi  Arabia,  Thailand,  A.  Rp.  Egypt,  U.S.A.  France,  Iran  Kenya,
 Lebanon,  Muscat,  United  A.  Rep.,  Australia,  German  F.  Rp.  and  Korea  Rep.

 Frog  Meat  (Legs)  :
 FRP,  Itza

 Australia,  Belgium,  Canada,  Denmark,  Dubai,  France,  German,
 ly,  Kuwait,  Nepal,  Netherland,  U.K.  and  U.S.A.

 Fresh/chilled  meat  c  Frozen
 meat  consists  largely  of

 onsists  of  sheep  meat  with  similar  quantity  of  goat  Meat.
 Buffalo  meat.  Jo  is  banned.  Frozen Export  of  Beef  (cow  neat)

 ्छ
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 meat  is  normally  exported  in  refrigerated  ships,  fresh  chilled  meat  is  exported  by  air.  In
 both  cases,  Bombay  is  the  major  port  of  export.  Small  quantities  are  also  exported  from
 Delhi  and  Calcutta.  Export  of  poultry  meat  is  negligible.

 सामान्य  बीमा  निगम  के  पदावनत  किए  गए  प्रौर  सेवा  से  हटाए  गए

 अ्रधिकारी|/कर्मचारी

 4222.  डा०  बलदेव  प्रकाश  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 अपात्  स्थिति  के  दौरान  सामान्य  बीमा  निगम  शौर  उत्तरी  क्षेत्र  में  इसके  सहायक

 कार्यालयों  में  कितने  अधिकारी  तथा  अन्य  कमंचारी  पदावनत  किये  गये  सेवा  से  हटाए

 गय

 क्या  उन्हें  श्रवनत  किये  जाने  या  सेवा  से  हटाए  जाने  से  पूर्व  कोई  ars

 या  बताझ्ोਂ  नोटिस  दिया  गया  था

 क्या  कायेवाही  किये  जाने  से  पुर्व  उन्हें  अरपना  पक्ष  प्रस्तुत  करने  का  श्रवसर  दिया

 गया  था  ;

 क्या  सरकार  ने  उन  के  साथ  किये  गय  श्रन्याय  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से

 उनके  मामलों  पर  विचार  किया  है  ;  शौर

 क्या  ्रापात  स्थिति  के  दौरान  उच्च  झ्रधिकारियों  द्वारा  कनिष्ठ  अधिकारियों

 a  जनता  को  तंग॑  किय  जाने  श्रौर  उन  के  द्वारा  सत्ता  का  दुरुपयोग  किये  जाने  के  कुछ

 ATA  सरकार  के  eat  में  लाय  गय  हैं  श्रौर  यदि  तो  सरकार  द्वारा  उन  मामलों  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  सेवा  से  गए  श्रधिकारियों  तथा

 कमंचारियों  के  31

 पदावन्नति  के  aaa  शून्य

 शौर  चौदह  कमंचा  रियों  को  नियमित  झ्रारोप-पत्र  श्रौर  कारण  बताने  का

 maar  fear  गया  था  ।  साधारण  बीमा  निगम  के  न्य  मामलों  में  सम्बद्ध

 वान कारियों  को  घटिया  काम  करने  की  वजह  से  कारश  बता  झ  Aled  दिए  बिना  नौकरी  से

 हटा  दिया  गया  था

 तर  उन  कर्मचारियों  के  मामलों  जिन्हें  कारण  बताश्रो  नोटिस  दिए

 बिना  हटा  fear  गया  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 कर
 श्रपबंचन  को  रोकने  तथा  करों

 की
 ere  राशि  को  qaqa  करने  के  लिए

 तई  समिति  का  गठन

 4223.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  faa  मत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  कर  श्रपबंचन  को  रोकने  तथा  करों  की  बकाया  राशि  को  वसूल
 करने  के  उपायों  का  पता  लगाने  के  लिये  प्रयत्न  किय  हूँ  श्नौर  यदि  तो  जिन  उपायों  पर

 विचार  किया  गया  ने vel  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;  श्रौर
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 क्या  इस  संबंध  में  नय  उपायों  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  नई  समिति  गठित

 करने  का  विचार  है  यदि  तो  इस  मामल  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 ह
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  (a  )  को  रोकने

 तथा  करों  की  बकाया  रकमों  को  वसूल  करने  के  लिए  राजस्व  विभाग  के  श्रप्रत्यक्ष  कर  तथा

 प्रत्यक्ष  कर  प्रभागों  द्वारा  किय  गय  प्रयत्नों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया है
 :--

 1.  ग्रप्नत्यक्ष  कर  प्रभाग

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  पक्ष  :  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  शुल्क  श्रपबंचन  का  पता

 लगाने  तथा  उसको  रोकने  के  लिए  ait  करों  की  बकाया  रकमों  की  वसुली  के  लिए  उपयुक्त

 उपाय  करने  की  दृष्टि  a  सतत  सतकता  बरतता  हैं  ।  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 समीक्षा  समिति  की  रिपोर्ट  में  निहित  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  निवारक  उपायों

 को  कठोर  बना  दिया  गया  इस  सम्बन्ध  में  जारी  किय  गये  श्रनुदेशों  में  काननी  श्रभिलेखों

 को  पहले  ही  ग्रधिप्रमाणित  उन  संभी  मामलों  जिनमें  5000.00  रु०  अथवा  इससे

 अधिक  का  शुल्क  ग्रस्त  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियमावली के  नियम  sen  के  श्रन्तगंत  रसीदों

 की  जाँच  माल  लाने  ले  जाने  पर  ग्रधिक  नियन्त्रण  विभिन्न  स्तरों  पर  उत्पादत

 पर  कारगर  निगरानी  की  व्यवस्था  को  श्र  सुदृढ़  करने  त्र  विशेष  रूप  से  एसी  कुछ  frat

 के  सम्बन्ध  में  जिन  पर  शुल्क  अ्रपवंचन  की  गूंजाइश  सभी  स्तरों  पर

 नियन्त्रण  बढ़ाने  की  परिकल्पना  की  गयी  है  ।

 सन्  1976  में  पयंवेक्षी  ऑ्रधिकारियों  द्वारा  नियन्त्रण  व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  के  लिए

 महत्वपूर्ण  एककों  की  जांच  करने  तथा  जानबूझकर  कर  श्रपवंचन  करने  वालों  को  गिरफ्तार

 करने  तथा  उन
 पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  समाहर्तालय-वार  विशेष  निगरानी  दस्तों  को  गठित

 करके  कर-म्रपवंचन  को  रोकने  क  दृष्टि  से  एक  विशेष  श्रभियान  शुरू  किया  गया  था  उत्पादन

 पर  arartta  नियन्त्रण  पद्धति  के  arent  जिस  की  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 समीक्षा  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  गयी  नियन्त्रण  व्यवस्था  का  शीघ्र  ही  शौर

 अधिक  सुदृढ़  करने  का  विचार  है  ।

 अनिमित  के  मामले  तम्बाकू  उत्पादन  शुल्क  टैरिफ  समिति  की  सिफारिशों

 के  आधार  खामियों  को  दूर  करने  तथा  कर  श्रपवचन  को  रोकने  के  लिए  भी  उपाय  किये

 गय  हँ

 सीमा  शुल्क  पक्ष  अपवंचन  को  रोकने  के  लिए  शीघ्र  ही  प्रभावकारी  परिणाम

 प्राप्त  करने  के  लिए  संगत  कार्य  विधियों  तथा  शूल्क-ग्रपबंचन  विरोधी  उपायों  की  सतत  समीक्षा

 की  जाती  विगत  वर्षों  में  शुल्क  की  बकाया  को  कम  करने  के  लिए  सीमा  शुल्क  विभाग

 दारा  विशेष  शुरू  किया  गया  था  श्रौर  इन  विशेष  प्रयत्तों  में  कोई  ढील  नहीं  art  दी

 गयी है  ।

 प्रत्यक्ष  कर  प्रभाग  श्रपवंचन  के  लिय  शझ्रपनायं  जाने  वाल  तरीकों  का  पता  लगाने

 के  गुप्त  सुचना  एकत्र  जांच  लेखा-बहियों  की  जांच  पड़ताल  करके  श्रौर
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 तलाशियां  लेकर  अब  एक  समन्वित  प्रयास  किया  जा  रहा
 > छ  ।  झायकर  विभाग  कर

 अपवंचन  के  विरुद्ध  छेड़े  गय  अ्रभियान  की  कुछ  उल्लेखनीय  विशेषताएं  ये  हैं  :--

 नप  कर  निर्धारितियों  का  पता  लगाने  के  लिये  समग्ररूप  से  तथा  सुव्यवस्थित  सर्वेक्षण

 करना  ;  उपयोगी  सूचना  एकत्र  उसका  मिलान  करने  श्रौर  उसे  कर-निर्धारण  भ्रधिका  रियों

 तक  पहुंचाने  की  व्यवस्था  को  सरल  श्रौर  कारगर  बनाना  ;  कर  श्रपवंचकों  को  ढण्डित  करने  की

 दृष्टि  से  गुप्त  सूचना  पक्ष  को  wit  अधिक  कारगर  बनाना  ;  इस्तगासे  के  महत्वपूर्ण  मामलों

 प  कार्यवाही  करने  के  संबंध  में  श्रधिका  रियों  को  प्रशिक्षण  देना  तथा  कर-ताठदाओं  को  शिक्षित

 करने  का  एक  वृहत  कार्यक्रम  चलाना

 ञ Q  ।  यद्यपि  किसी  वित्तीय  वर्ष कर  की  बकाया  एक  निरन्तर  चली  आ  रही  प्रक्रिया

 के  प्रारम्भ  में  बकाया  कर  की  रकम  वर्ष  की  समाप्ति  पर  काफी  हद  तक  वसुल  कर  ली  जाती

 aaa  हो  जाती  तथापि  बकाया  कर  की  रंकम  में  फिर  से  वृद्धि  मुख्यतः  इसलिये  हौती

 है  कि  वर्ष  के  दौरान  जारी  की  गई  नई  मांगों  का  कुछ  हिस्सा  पुरी  तरह  वसूल  नहीं  हो  पाता

 और  वर्ष  के  अन्त  में  कर  की  बकाया  की  वह  रकम  कर  की  नयी  बकाया  बन  जाती  है  ।

 प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  शर  परिस्थितियों  के  श्राधार  संबंधित  अयकर  प्राधिकारी

 समय  बकाया  कर  की  रकम  को  aga  करने  के  श्रायंकर  1961  के

 त्या उपबन्धों  के  श्रनुसार  समुचित  उपाय  करते  '।  इन  उपायों  a  निम्नलिखित  कार्यवाही  शामिल

 हैं

 करों  की  विलम्बित  श्रदायगी  के  लिये  ब्याज  लगाना  ;

 कर  की  श्रदायंगी  न  करने  पर  दण्ड  लगाना  ;

 ;  ait बाकीदारों  को  प्राप्य  धन  का  अभिग्रहण

 चल|शभ्रचल  सम्पत्तियों  ar  श्रभिग्रहण  श्रौर  उनकी  बिक्री  ।

 इस  संबंध  में  नये  उपाय  ढूंढने  के  लिए  एक  नई  समिति  गठित  करने  का  फिलहाल

 कोई  प्रस्ताव  नहीं

 थोक  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  शर  मुदा  सप्लाई

 4224.  att  मुकन्द  सण्डल :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1975-76  में  मुद्रा  सप्लाई  में  कितनी  न्य  नि
 वृद्ध  जिसके  परिणामस्वरूप

 वर्ष  1976-77  में  थोक  मृत्य  सुचकांक  में  12  प्रतिशत  &  व्द्धि  जबकि  पूर्ववर्ती ay  में

 लगभग  6  प्रतिशत की  कमी  हुई  थी  ;

 वर्ष  1976-77  में  मुद्रा  सप्लाई  की  वृद्धि  की  संरचना  और  स्वरूप  किस  प्रकार

 का

 इस  मुद्रा  प्रसार  के  क्या  कारण  a @  ह

 क्या  हाल  की  श्रवधि  में  मुद्रा-स्फीति  का  दबाव  बढ़ा  है  ;  शर

 (
 br न्  )  यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  श्रगर  कोई  दीर्घ  कालिक  श्रौर  श्रपकालिक

 वाही की  गई  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?
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 चित्त  मंत्री  एच०  एस०  से  जनता  के  पास  उपलब्ध  मुद्रा  में

 1975-76  में  1232  करोड़  रुपए  यानी  10.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  1975-76

 में  मुद्रा  उपलब्धि में  वृद्धि  की  इस  दर  को  1976-77  में  थोक  कीमतों
 के  अंक  में  हुई

 12  प्रतिशत  की  वृद्धि  का  कारण  नहीं  बताया  जा  सकता  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 गया  है  जिसमें  1975-76  तथा  1976-77  में  मुद्रा  उपलब्ध के  स्वरूप  तथा उन  तत्वों

 का  उलेख  किया  गया  है  ;  जिनसे  मुद्रा  उपलब्धि  में  विस्तार  gare

 ate  मुद्रा  स्फीतिकारी  दबाव  1976-77  में  फिर  से  उभर  जब  थोक

 कीमतों  के  सुचक  we  (1970-71=100)  4.12  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ५  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  काफी  तक  स्थिरता  मातें  1977  के  श्रन्तिम  शनिवार  भ्रौर  19

 1977  के  बीच  सामान्य  सूचक  sm  में  केवल  0.  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  इसकी  तुलना

 में  पिछले  वर्ष  इसी  शभ्रवधि  में  8.7  प्रतिशत  की  वुद्धि  हुई  थी  20  1977  श्र

 19  1977  के  बीच  पिछले  तीन  महीनों  में  थोक  कीमतों  के  सामान्य  सुचक  में

 2.8  प्रतिशत  की  कमी  हुई  ।

 उन  मुख्य  उपायों  जिनके  कारण  श्रनुकल  परिणाम  प्राप्त  हुए  ये  उपाय  शामिल

 हँ:--उन  वस्तुओं  के  आ्ायात  को  उदार  बनाना  जो  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  ;  सरकारी  भण्डारों

 से  अधिक  माल  भ्रनाज  को  लाने  लजाने  के  संबंध  में  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  को

 श्निवाय  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  वितरण  व्यवस्था  को  सुचारू

 खाद्य  तेलों  श्रादि  के  भण्डारों  का  विनियमन  तथा  मौद्रिक  तर  ऋण  संबंधी  प्रतिबन्धात्मक

 नीति  श्रपनाना ।  दीर्घावधिक  उपायों  के  oat  के  रूप  श्रौर  तेलहनों  का

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  तथा  साव॑जनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार

 ने  एक  व्यापक  योजना  बनाई  है  ।  हाल  उं रक  तथा  कीटनाशी  दवाश्रों  जैसे  खेती  के  काम

 ary  वाली  qa at atad की  कीमतें  घटा  दी  गई

 विवरण

 जनता  के  पास  उपलब्ध  मुद्रा  में  घट-वढ  का  विश्लेषण

 रूपए )

 1975-76  1976-77

 ca  ee

 के  दौरान  घट-बढ

 के  शझ्रन्तिम  शुक्रवार  के  अधार

 (1)  (2)  (3)

 जनता  के  पास  उपलब्ध  मुद्रा  न-ख )  +1232  +2460

 जनता  के  पास  करेंसी  (10. 3)  (18.7)

 +356  +1164

 (5.6)  (17.4)

 +876  +1296 (a)  जमा  मुद्रा

 (15.7)  (20.1)
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 (1)  (2)  (3)
 —

 मुद्रा  उपलब्धि  में  परिवर्तन  के  स्रोत

 +909 1.  सरकार  को  निवल  बैंक  ऋण  +578

 (9.0) (6.1)

 भारतीय रिज्व  बैंक  द्वारा
 सरकार

 को  निवल  ऋण  +127  +229

 +451  +  680 श्रन्य  बैकों  से  सरकार को  ऋण

 +2745  +3089 2.  वाणिज्यिक क्षेत्र  को  बैंक  से  ऋण

 (21.7)  (20.1)

 भारतीय  feat  वैंक  द्वारा

 यक  क्षेत्र  को  ऋण  ह  +  69  +166

 ग्रन्य  बैंकों  से  वाणिज्यिक  क्षेत्र  को

 o  *  -+  2676  +2923

 +755  +1463 3.  बैंकिंग
 क्षेत्र

 की  निवल  विदेशी  मुद्रा  aft

 सम्पत्तियां  cd  .  (127.6) (192.6)

 4.  जनता  को  सरकार  का  करेंसी  संबंधी

 दायित्व  +24  + 13

 (4.5)  (2.3)
 ७

 घटाइप  :

 5.  बैंकिग  क्षेत्र  के  मुद्रा-भिन्न  दायित्व  जिसमें

 से  +2870  +3014

 (25.6)  (21.4)

 o  +1591  +2524
 बँकों  के  पास  सावधि  जमा  रकम

 =  (21.1)
 (27.6)

 टिप्पणी  :  कोष्ठकों  में  दिए  गए  अ्रांकड़ों  में  प्रतिशत  घटबढ़  दिखाई  गई  है  ।

 to
 state  :

 4225.  SHRI  SUBHASH  AHUJA:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased

 (a)  whether  Government  propose  to  have  the  deposits  refunded  to  the  depositors  of
 Lakshmi  Bank  (Head  Office,  Akola,  Maharashtra)  which  became  bankrupt  in  1960;

 (0)  if  50,  when:

 (c)  whether  the  property  of  Bank’s  General  Manager  had  been  confiscated;  and

 (d)  whether  Government  had  refunded  some  amount  to  the  depositors  as  a  first  instal-
 ment  after  the  confiscation  of  property  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  &  (b).  On  the  advice
 of  the  Reserve  Bank  of  India,  which  had  inspected  the  Laxmi  Bank  Ltd.  (in  liquidation)  with
 reference  to  its  position  on  4th  October,  1976,  attention  of  the  Registrar  of  High  Court
 of  Bombay  has  been  drawn  on  24th  November  1977  to  the  fact  that  no  pro-rata  payment

 after has  been  made  to  the  ordinary  depositors  of  Laxmi  Bank  Ltd. i
 funds
 (in  liquidation)

 to  be April,  1965  although,  according  to  the  Reserve  Bank,  sufficient  appear
 available.
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 —

 regarding  the  confiscation  of  the  property,  if  any,  of  the  General  Manager  of  the
 (c)  &  (d).  Reserve  Bank  of  India  have  reported  that  they  have  no  information

 Bank.
 owever,  out  of  the  realisations  of  the  assets  of  the  Laxmi  Bank  Ltd.  (in  Liquidation),

 the  Liquidator  of  the  Bank  has  made  full  payment  to  the  preferential  creditors  as  per
 provisions  of  Section  43A(2)(a)  and  43A(2)(b)  of  the  Banking  Regulation  Act,  1949  and
 a  prorata  payment  of  30  paise  per  rupee  to  the  ordinary  depositors  in  1965.

 दिल्ली  तथा  मनाली  के  बीच  विमान  सेवा

 4226.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  श्रौर  मनाली  के  बीच  विमान  सेवा  शुरू  हो  गई

 यदि  तो  कब

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  तर  इन  सेवाश्रों  को  कब  बंद  किया  गया  था  ;

 इन  सेवाओं  को  कब  तक  फिर  से  प्रारम्भ  कर  दिया  शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  पयंटक  श्रौर  यात्री  इस  विमान  सेवा  के  फिर  से

 न  करने  से  प्रभावित हुए  है  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  से  नहीं |  इंडियन

 एयरलाइंस ने  कुल्लू  के  लिये  अंतिम  बार  1975  के  दौरान  परिचालन  किया  था  ।  कुल्लू  के  लिये  विमान

 सेवाझों  को  धावन-पथ  की  परिसीमाझओं  तथा  टर्बों  प्रॉप  विमानों  की  श्रौर  दूसरी  निहायत  जरूरी

 मांगों  के  कारण  बंद  कर  दिया  गया  था  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  की  कुल्लू  के  लिये  विमान  सेवा  चालू  करने
 की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 (=)  मनाली  हिमाचल  प्रदेश  में  एक  महत्वपूर्ण  पर्यटन  केन्द्र  है  तथा  बहुत  से  पर्यटक  इस  स्थान
 की  यात्रा  करते  हैं  ।  क्योंकि  अभी  तक  राज्यवार  था  श्राधार  पर  कोई  पृथक

 संकलित  नहीं  किए  गए  इस  स्थान  के  लिये  पर्यटक  यातायात  पर  उक्त  स्थान  के  लिये  विमान  सेवा

 कोब  द  कर  देने  के  कारण  पड़ने  वाले  प्रभाव  को  बता  सकना  संभव  नहीं  है  ।

 area  स्थिति  के  दौरान  भारतीय  लेखा-परीक्षा  तथा  लेखा  विभाग  में  राजपत्रित/गेर-राजपत्रित

 अधिकारियों  की  समयपूर्व

 4227.  श्री  जगन्नाथ  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रापात  स्थिति  के  दौरान  भारतीय  लेखा-परीक्षा  तथा  लेखा  विभाग में  कितने  राजपत्रित

 और  गैर-राजपत्रित  श्रधिकारियों  को  समय-पूवे  सेवा  निवृत्त  किया

 उड़ीसा  में  ऐसे  कितने  मामले  हुए  ;

 समय-पूर्व  सेवा-निवृत्त  ऐसे  श्रधिकारियों  को  नौकरीਂ  पर  बहाल  करने  के  लिए  सरकार  ने

 श्रब  तक  क्या  कार्यवाही की  है  ;

 क्या  ऐसे  मामलों  की  निष्पक्ष  रूप  से  समीक्षा  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  qHo  :
 भारतीय  लेखापरीक्षा  शौर  लेखा  विभाग  के  25

 राजपत्रित  अधिकारियों  और  77  राजपत्रित  अधिकारियों  को  श्रापातकाल  के  दौरान  समय-पुर्व
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 (a)  or  के  उत्तर  में  उल्लिखित  25  राजपत्रित  eo afaaiteat  में  से  2  भ्रधिकारी .

 महालेखा  उड़ीसा  के  कार्यालय  के  थे  ।  उड़ीसा  के  कार्यालय  का  कोई भी  भ्रराजपत्रित

 अधिकारी  श्रापातकाल  के  दौरान  सेवा-निवृत्त  नहीं  किया  गया  ।

 और  भारत के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक को  यह  WATT i)  किया  गया  है  कि
 काल  के  दौरान  समय-पूर्व॑  सेवा-निवृत्त  किये  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामलों  जब  भी  प्रभावित

 कर्मचारियों  से  भ्रम्यावेदन  प्राप्त  समीक्षा  की  जाए

 भारत  के  मध्य  पुर्व  देशों  को  इंजोनियरी  के  सामान  का  निर्यात

 4228.  श्री  जेना  वैरागी  :  क्या  वाशिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  पुर्वे  देशों  ने  उत्पादों  का  स्तर  नीचा  होने  के  कारण  हाल  ही  में  भारत  से  इंजीनियरी

 के  सामान  के  झ्रायात  में  काफी  कमी  कर  दी  है  ;

 तो  इतने  घटिया  स्तर  के  उत्पादों का  निर्यात  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  भ्र

 x
 किस्म  नियंत्रण  लागू  करने  के  लिये  कदम  उठाये  गय

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  at  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  Wat  ्रारिफ  :

 जी  नहीं  ।

 )  तथा  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 संशोधित  श्रथ्कक  को  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम/मिटको  के  माध्यम  से  निर्यात  करने  के  उद्देश्य

 4229.  श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 संशोधित  ae  का  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम/मिटको  के  माध्यम  से  निर्यात  करने

 के  क्या  उद्देश्य

 क्या  ये  उद्देश्य  पुरी  तरह  से  प्राप्त  कर  लिये  गये  wt

 यदि  तो  संशोधित  were  के  निर्यात  को  अन्य  माध्यमों  से  करने  से  सरकार क्यों

 हिचक रही  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रारिफ  :

 मार्गीकरण  का  मुख्य  उद्देश्य  श्रश्नक  व्यापार  को
 सुदृढ़  प्राधार  देना  तथा  इकाई  मलय  प्राप्ति  में

 सुधार  करना  था  ।
 मार्गीकरण के  उद्देश्य  ये  भी  थे  :  अभ्रक  के  निर्यात  व्यापार  में  व्यापार  तथा  उद्योग

 के  कमजोर
 वर्ग

 का
 शामिल  ग्रासान  बना  कर  उनकी  सहायता  उनके  दवारा  उत्पादित

 aoe
 के  लिए  उचित  तथा  न्यायसंगत  कीमतें  देना  तथा  wee  के  कामगरों  को  उचित  तथा  न्यायसंगत

 मंजूरी  देना  ।

 )
 ्  यद्यपि

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  पूर्ण  रूप  से  हो  गई  फिर
 भी  मिटको  का  स्थापना  से  अभ्रक  के  निर्यात ति  व्यापार  में  ची कि ची  asf

 गई  हैं  । प्रवृत्तियां

 प्रशन  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर 25  1899  )
 ी  —_—___—

 GOLDSMITHS  AFFECTED  RY DY  UULE  CUNIR CONTR  mar
 OL  ACT,  1962

 *4230.  SHRI  GOVIND  RAM  MIRI:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 state

 pleased  to

 (a)  the  total  number  of  goldsmiths  affected  by  the  Gold  Control  Act,  1962  in  the
 country,  State-wise  at  that  time  and  the  State-wise  number  of  affected  goldsmiths  by  the
 end  of  October,  1977;

 (b)  the  schemes  made  by  Central  Government  to  rehabilitate  these  effected  goldsmiths
 and  which  of  them  have  been  given  a  practical  shape  and  the  number  of  goldsmiths  bene-
 fited  thereby:  and

 (c)  the  benefits  accrued  to  the  nation  as  a  result  of  implementing  the  Gold  Control
 Act  and  what  will  be  the  factual  loss  to  the  nation  on  account  of  repeal  of  this  Act
 how  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SATISH

 AGARWAL)  :  (a)  to  (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 वर्जित  वस्तुएं  रखने  के  लिए  गिरफ्तार  किए  गए  बम्बई  के
 सीमाशुल्क  विभाग

 के  कमंचारी

 4231.  श्री  भ्रार०  क्०  महालागी :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केवल  बम्बई  के  सीमाशुल्क  विभाग  के  उन  श्रधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  गत  छः

 महीनों  के  वर्जित  वस्तुभ्नों  के  रखने  के  लिए  गिरफ्तार  किया  गया

 उक्त  वर्जित  सतुआ  का  मूल्य  कितना  है  |

 इन  वर्जित  वस्तुद् नथ  at  वे  किस  ढंग  से  wat  पास  रखते  र

 भविष्य  में  ऐसी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गईहहि

 करने  का  विचार है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  से  सरकार  को  मिली

 से  पता  चला  है  कि  पिछले  छः  महीनों  में  बम्बई  सीमाशुल्क  समाहर्तालय  के  दो  निवारक

 कोई  45,334.  00  रुपये  मूल्य  के  सोने  की  तस्करी  में  ्रन्तगंस्त  होने  के  कारण  गिरफ्तार

 किये  गये  थे  ।  निषिद्ध  उन  अधिकारियों  में  एक  की  कमर  में  बंधी  कपड़े  की  पेटी  में  छिपाकर  रखा

 पाया  गया  था  |

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  बम्बई  के  सभी  सीमाशुल्क  arearprfeay

 को  हिदायत  दी  गयी  है  कि  वे  जब  तक  ड्यूटी  पर  नहीं  गोदी  में  प्रवेश  नहीं  करें  श्रथवा  जहाजों  पर  नहीं

 ae |  वरिष्ठ  भ्रधिकारियों  को  भी  सन्दिग्ध  चरित्र  art  कर्मचारियों  की  गतिविधियों  पर  निकट  से

 निगरानी  रखने  की  हिदायत  दी  गयी  है  ।

 TOURISM  CENTRES  WORKING  IN  MAHARASHTRA

 4232.  SHRI  KESHAVRAO  DHONDGE:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state :

 (a)  the  number  of  tourism  centres  working  in  Mah  arasnt eht
 of  Central  assistance  provided  to  them;  and

 Ta  at  present  and  the  nature

 (b)  whether  Government  propose  to  set  up  some  new  tourism  centres  in  Maharash‘ra
 Particularly  in  Marathawada  and  if  so,  the  outlines  thercoi  ?
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 (Saka)

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTT.  AM

 KAUSHIK)  :  (a)  In  the  Central  Sector  facilities  have  been  piv बताते हर्त  at  the  following
 tourist  centres  in  Maharashtra

 I.  Department  of  Tourism

 (i)  Ajanta:

 (a)  Construction  of  a  canteen-cum-tetiring  rooms.
 (b)  Provision  of  water  supply.
 (c)  Landscaping  at  Ajanta,  and  construction  of  a  low  income  group  rest  house

 at  Fardapur,  cost  on  which  was  shared  on  50  :  50  basis  with  the  State  Gov-
 ernment.

 (ii)  Ellora:

 (a)  Construction  of  a  canteen.

 (b)  Water  supply  scheme.

 (c)  Black-topping  of  roads  leading  to  the  caves.

 (iii)  Aurangabad  :

 (a)  Construction  of  a  Youth  Hostel.
 (b)  Loans  to  GL  Hotels.

 (c)  Department  also  shared  50%  of  the  cos  ton  constructing  a  Rest  House  (New
 termed  Holiday  Home).

 (iv)  Elephanta  :

 (a)  Construction  of  a  canteen-cum-retiring  room.
 (b)  Construction  of  jetties.
 (c)  Water  supply  schemes.

 (v)  Kerala:

 Department  shared  50%  cost  on  the  construction  of  a  holiday  home.

 (vi)  Jalgaon:

 Construction  of  a  Reception  centre.

 (vii)  Bombay  :

 Loans  to  Hotel  Horizon,  Pariyas  and  Picm  Hotels.

 Borivili  National  Park  : (viii)

 Development  of  a  Lion  Safari  Park.

 (ix)  Taroba  National  Park:

 Provision  of  a  mini-bus.

 (x)  Wardha:

 Construction  of  a  Tourism  Bungalow.

 Sewagram  : (xi)

 Construction  of  a  Yatri  Niwas.

 (xi)  Mahabaleshwar  :

 Opening  of  a  Tourist  Bureau.
 | है |  India  Tourism  Development  Corporation

 (i)  Ajanta:

 Renovation  of  the  Canteen.

 (ii)  Ellora:

 Renovation  of  the  Canteen.

 (iii)  Aurangabad :

 (a)  Take  over  and  renovation  of  the  Railway  Hotel  (renamed  Aurangabad  Hotel).
 (b)  Expansion  of  the  Aurangabad  Hotel.
 (c)  Provision  of  a  transport  unit.
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 (iv)  Elephanta:
 Improvement  to  the  C  allt ant,  VL een.

 (v)  Bombay  :
 Provision  of  a  transport  unit.

 (b)  No  new  projects  are  being  taken  up  in  Maharashtra  as  those  initiated  at  Ajanta,

 pleted,
 Aurangabad,  Elephanta,  Sewagram  and  the  Borivilli  Lion  Safari  Park  have  yet  to  be  com-

 वर्तमान  समाज  सुरक्षा  योजनाझों के  अन्तर्गत  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  ल  vary इच्यम द  में  वृद्धि  करना

 4233.
 श्री

 हि ०  मालघ्ना  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  ने  वर्तमान  समाज  सुरक्षा  योजना के  श्रंतर्गत  कर्मचारियों को  उपलब्ध
 लाभों

 को  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  श्रौर

 (a)  यदि  तो  उन  भविष्य  निधि  योजनाश्ों की  बातें  क्या  हैं  जिनके  माध्यम  से  सरकारी

 कर्मचारियों को  लाभ  मिलने  वाला  है  ?

 चित्त  मंत्री
 एच०  एम०  :  हां  ।  सरकार

 विद्ययमान  भविष्य

 निधि  के  sata  श्राने  वालें  श्रपने  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  लाभों  में  निम्नलिखित  रूप से

 वृद्धि  करने  का  निर्णय  किया  है  :---

 (i)  वर्ष  1976-77  के  दौरान  भविष्य निधि  कीਂ  जमाराशियों  पर  ब्याज की  दर  25,000

 रुपये  तक  7.  5%  तथा  इससे  ऊपर  राशि  पर  7  प्रतिशत थी  ।  इसे  वर्ष  1977-78 के  लिए  बढ़ाकर  Wa

 8  प्रतिशत  शर  5  प्रतिशत कर  दिया  गया  है  ।

 (1)  प्रोत्साहन  बोनस  योजना  के  श्रन्तगंत  यदि  कोई  अ्रभिदाता  वर्ष  के  दौरान  निधि  से  कोई  रकम

 न
 निकाले  तो  वर्ष  के  दौरान  किये  गये  उसके  अभिदानों  की  रकम  यदि  उसका  वेतन  500/-  रुपये

 प्रतिमाह से  अ्रधिक  न  हो  तो  3  प्रतिशत की  दर  पर  श्रौर  यदि  उसका  वेतन  500/- रुपये  प्रतिमाह  से

 अ्रधिक हो  तो  1 प्रतिशत  की  दर  बोनस  का  हकदार था  ।  योजना  का  यह  व्यवस्था  करने  के  लिए
 1-4-1977  से  संशोधन  कर  दिया  गया  है  कि  चाहे  श्रभिदाता  का  वेतन  कितना  भी  उसके  श्रंशदानों

 श्रौर  उन  पर  ब्याज  सहित  संपुर्ण  रकम  पर  बोनस  की  दर  1  प्रतिशत  होगी  |

 (iii)  1976-77  तक  अंशदायी  भविष्य  निधि  नियमावली  के  अंतर्गत  afer  के  श्रपने  अभिदानों

 उस  पर  सरकार  के  श्रंशदानों  दोनों  को  ऊपर  (1)  पर  उल्लिखित  ब्याज  की  विभेदी  दरों  की

 के  लिए  संयोजित  कर  दिया  जाता  था  ।  1-4-1977  से  प्रंशदायी  भविष्य  निधि  के  किसी

 ग्रभिदा ता  के  भविष्य  निधि  की  बकाया  रकम  पर  ब्याज  की  एक  वह  रकम  जो  कर्मचारी  के  अ्रभिदान

 श्रौर  उस  पर  लगे  ब्याज  को  व्यक्त  करती  दूसरी  वह  जो  सरकार  के  उन  पर  ब्याज

 व्यक्त  करती  है  प्रलग-ग्रलग  की  जाएगी  |  यह  के  लिए  लाभकारी  होगी  |

 SMUGGLING  OF  OPIUM  POWDER

 4234.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  pure  opium  powder  which  is  very  costly  is  being  mu 1110 vo  led  out  of  the

 country;  and

 (b)  the  action  being  taken  by  Government  to  check  such  smuggling  activities  ?
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 वा

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SATISH

 AGARWAL)  :  (a)  Reports  received  by  the  Government  do  not  show  any  case  of  smuggl-

 ing  out  of  pure  opium  powder.

 (b)  Although  smuggling  continues  to  be  effectively  contained,  the  anti-smuggling  mea-

 sures  have  been  reinforced.  These  measures  include  strengthening  of  preventive  and  intelli-

 gence  set-ups  and  patrolling  of  vulnerable  areas  on  the  sea  coast  and  land  borders  and  exer-

 cising  greater  vigilance  at  the  airports.

 ग्रामीण  उद्योग  aa  और  कृषि  aa  में  ऋण  की  अआवश्यकताएं  निर्धारित

 करने के  लिए  सर्वेक्षण

 4235.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  बाणिज्यि  तथा
 नागरिक  पूर्ति

 शर
 सहकारिता  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  क्षेत्र  श्र  ग्रामीण  उद्योग  क्षेत्र  का  ऋण  सम्बन्धी  श्रावश्यकताश्रों  का  निर्धारण  करने

 के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  राज्य  सर्वेक्षण  में  जिन  श्रावश्यकताओं  का  पता  चला  है  उनका  ब्यौरा

 क्या  श्रौर

 ऋण  की  प्रौर  सरकारी  एजेंसियों  से  इसकी  उपलब्धता  के  बीच  ग्रन्तर  कितना

 है  तथा इस  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  at  गई  है  प्रथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  गोयल  :

 व
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  करने  हेतु  बनाये  गये  कृषि  ऋण

 सम्बन्धी उप  कार्यकारी  दल  ने  सारे  देश  के  लिये  3000  करोड़  रुपये  अ्रल्प-कालीन  उत्पादन  ऋण  की

 झावश्यकता का  श्रनुमान  लगाया  था
 |  राज्यवार  ब्यौरा  श्रनुबन्ध  1  से  5  में  दिया  गया  है  ।

 ग्रामोद्योग  क्षेत्र  के  लिये  ऋण  की  शझ्रावश्यकताओं में  रखे  गये
 ।

 देखिए  संख्या  एल०  |

 का  निर्धारण  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 पांचवीं  योजना  अवधि  के  लिए  कुल  3,000  करोड़  रुपये  के  ऋण  की  श्रवश्यकता

 का  अनुमान  लगाया  गया
 था  ।

 इसमें  से  1700  करोड़  रुपये  सहकारी  समितियों  पौर  व्यापारिक  बैंकों
 द्वारा  दिये  जाने  की  उम्मीद  थी  श्रौर  मांग  तथा  उपल्यता के  बीच  1,  300  करोड़  रुपये  का  रह  जाने

 का अ्रनुमान था था
 ।

 इस
 अ्रन्तर को

 को
 कम

 करने  के  लिए  जो  उपाय  किए गए  वे  ये  हे-सहकारी ऋण  ढांचे

 को  पुरनर्गिठत  गया  तथा  उसे  मजबूत  बनाया  कृषकों  की  सेवा  समितियों  व  बड़े  पैमाने  की

 बहुधन्धों  समितियां  इस  उद्देश्य  से  गठित  की  गई  कि  देहाती  इलाकों  में  समन्वित  रूप  से  सेवाओं  एवं

 ae  at  श्रापूर्ति  की  व्यवस्था  की  जा  कमजोर  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  को  पुनः  स्थापित  किया  गया

 उन्हें  मजबूत  बनाया  गया  तथा  उन
 क्षेत्रों  में  जहां  जिला  सहकारी  बैंक  या

 तो
 कमजोर  हैं  श्रथवा  जहां

 अ्रपेक्षाकत  मजबूत  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों
 के

 किसी  क्षेत्र  में  काफी  अधिक  ऋण  संबंधी  कमी  वहां
 वाणिज्यक

 बैंकों  को  प्राथमिक  क़षि  ऋण  समितियों  को  धन  देना  का  कार्य  दिया  गया  ।

 वर्ष  1977-78  के  दौरान  श्रालू  का  निर्यात

 4236.  श्री  एम  एं०  हनान  क्या  वाणिज्यि  नागरिक  पुति  शर
 सहकारिता  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (*)  क्या यह  सच  है  कि  वर्ष  पा  #  बाजार  भाव  नीचे  —

 था  बाजार  में  श्रत्यघिक  नामदे  के  कारण  किसानों  को  भारी  नुकसान  श्रौर  ऐसा  ही  1976

 में  gat था  तथा  स्थानीय  बाजार  भाव  को  स्थिर  करने  के  लिए  झालू  का  निर्यात  किया  गया था  ;
 शौर

 क्या  वर्ष  1977-78  के  दौरान  श्रालू  का  निर्यात  करने  का  सरकार  का  विचार  है  जिससे
 किसानों

 को  समर्थन  मूल्य  सुनिश्चित  किया  जा  क्योंकि  इस  वर्ष  श्रधिक  रकबे  में  श्रालू  बोया

 गया है  प्रौ  भारी  मात्रा में  उत्पादन  होने की  सम्भावना  जिससे वर्ष  1975  जैसी  स्थिति  दुबारा

 उत्पन्न  न  हो  सके  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 (®)  यह  सही है  कि  1975 में  तथा  1976  में  श्रालू  की  कीमतों  में  गिरावट  श्राई
 थी  ।

 झालू  के  निर्यातों  at  sata  निर्यात  क्वालिटी  के झाल भ  के  उत्पादन  में  वृद्धि  को ध्यान में  रखते

 हुये दी  गई  थी

 वर्ष  1977-78  के  लिए  ma  के  उत्पादन  तथा  बोये  गये  क्षेत्र  के  वास्तविक  अनुमान

 अभी  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं
 ।

 श्रालू  के  निर्यात  की  i)  देने  के  प्रश्न
 तभी  विचार  किया

 जायेगा जब  देश  में  मांग  से  श्रधिक  उत्पादन  होगा  ।  इस  समय  ऐसी  कोई  कीमत  प्रवृति  नहीं  जिससे

 sama  के  लिए  कठिनाई  प्रकट  होती  है  ।

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम में  काम  कर  रहे  एजेंट

 श्री  ए०  Fo  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  कितने  एजेन्ट  काम  कर  रहे  हैं  ;  र

 wet  की  यथार्थता  का  पता  लगाने  के  लिये  ौर  नकली  तथाਂ  बेनामी  एजेन्टों  को

 समाप्त करने  के  लिये  क्या  कार्यवाहीਂ की  गई  है  ताकि  व्यवस्था  के  क्षेत्र  में  a  एजेन्टों  की  वास्तविक

 आय में  झचित्य  बनाया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  31-3-1977 को  जीवन  बीमा  निगम  के
 स्टरों में  एजेण्टों  के  नाम  दर्ज  थे  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  एजेण्टों  पर  एजेण्ट  विनियमों  के  उपबन्ध  लाग  होते  हैं  श्र
 प्रशिक्षण  तथा  परीक्षा  से  पब  धित  विनियमों  के  उपबन्ध इस  प्रकार  बनाए गए  हैं  ताकि  नकली  एजेन्सियों

 को
 बनने  से  रोका  जा  सके  ।  इन  विनियमों  के  श्रनूसार  एजेण्टों  से  व्यवसाय  प्राप्त करने  श्रौर  उसके

 नाद  तत्संबंधी  सेवा  में  सक्रिय  रूप  से  लगे  रहने  की श्रपेक्षा  की  जातीਂ है  ।  यदि  जीवन  बीमा  निगम  को  यह

 मालूम  हो  जाता  है  किं  कोई  एजेण्ट  काम  को  इस  प्रकार  सक्रियता  से  नहीं  कर  रहा  है  तो  वह  उसकी

 एजेन्सी  कर  देता है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  कार्यकरण  में  गिरावट

 4238.  श्री  श्रार०
 वी०

 Tara aaa
 :  कया  वित्त

 मंत्री
 यह

 बताने
 की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  कार्यकरण  में  काफी  गिरावट  ग्रा  गयी  है  ;
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 यदि
 तो

 क्या  इन  बैंकों
 म

 नियुक्त  किये  गये  निदेशकों  को  कोई  ज्ञान  नहीं  है  श्रौर नई
 सरकार ने  उन्हें कोई  स्पष्ट  मागंदर्शी  सिद्धान्त  नहीं  बताये  हैं  ;

 इन  बैंकों  के  कार्यकरण  में  गिरावट  at  के  मुख्य  कारण क्या  है  ;

 इन  बैंकों  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  नई  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  हैं

 और

 3?
 (3  )  सरकार  ऐसे  प्रत्येक  बैंक  में  नये  निदेशकों  की  नियुक्ति  करने  के  बारे  में  विचार  कर

 ह

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  से  नये  नये  इलाकों  atte  क्षेत्रों में  तेजी

 से  शाखा  विस्तार  में  पेश  श्राने  वाली  समस्याश्रों  के  बावजूद  यह  विश्वास करने  का  कोई  कारण  नहीं

 है  कि  राष्ट्रीयकृत बैंकों  के  कार्यचालन  में  ह्लास  हो  रहा  है  |

 चौदहों  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  को  सरकार  ने  हाल  ही  में  पुनर्गठित  किया  है  ।

 करण  योजना में  उल्लिखित  वर्गों  को  प्रतिनिधित्व  प्रदान  कराते  विभिन्न  क्षेत्रों  में  व्यवसायिक

 अनुभव  प्राप्त  शर  विशेषज्ञता  प्राप्त  व्यक्तियों  को
 जो

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कार्यचालन  के  लिये  उपयोगी

 हो  सकते  हैं  निदेशक  मंडलों  में  शामिल  किया  जाता  है  ।  रिज  बैंक  श्रौर भी  सरकार  द्वारा  बैंकों  को

 जारी  किये  गये  मागं  दर्शी  सिद्धान्त  बैंकों  के  पास  हैं  श्रौर  बोर्ड  के  सुचनाथ  उसके  समक्ष  प्रस्तुत  किये

 जाते हैं  ।

 ford बैंक  ने  बैकों  के  कार्यचालन  के  विविधि  पहलुश्रों  की  जांच  करने  के  लिये  कई  समितियां  कार्य

 कारी  दल  गठित  किये  हैं  ताकि  वर्त  मान  स्थिति  की  समीक्षाਂ  की  जा  सके  तथा  जब
 ae  जैसे  इन  समितियों

 की  सिफारिशें  प्राप्त  हो  जायें  उनको  ध्यान  में  रखते  उनमें  सुधार  के  उपाय  प्रारम्भ कर  सकें  ।

 सरकार  ने  पिछले  लगभग  दो  माह  के  दौरान  चौदहों  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक

 को  पुनर्ग  ठित  किया  है  ate  उनमें  से  प्रत्येक  में  नये  निदेशक  नियुक्त  किये  हैं  ।

 गुजरात  सरकार  की  विशेष  सहायता

 4239.  श्री  पी०  जी०  क्या  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार ने  उस  राज्य  में  चल  रहे  निर्माण-कार्यों wk  योजना

 तथा  गैर-योजना  परियोजनाश्रों  के  लिए  विशेष  अथवा  श्रतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  के  लिए  ्

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी पूर्ण  तथ्य  क्या

 क्या
 सरकार

 ने  उक्त
 मांग

 को  झांशिक  श्रथवा  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार कर  लिया  है  ;

 यदि
 तो  तत्संबंधी मुख्य  ब्यौरा  कया  हैं  ;  श्रौर

 (&)  यदि  तो  कयों  नहीं  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :
 से  एक  विवरण-पत्न  सभा-पटल  पर  रख

 दिया
 गया  है  जिसमें  विभिन्न  प्रयोजनों

 के  लिए  गुजरात  सरकार  द्वारा  मांगी  ray  विशेष  सहायता  की  राशि
 शौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  राशि

 का  ब्यौरा  दिया गया  है  ।
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 विवरण

 करोड़  रुपये  )

 क्रम  सं०  प्रयोजन  जिसके  लिए  विशेष  मांगी  गयी  स्वीकृत  राशि

 रकम

 है

 1977  में  भारी
 वर्षा  शर  बाढ़  से  55.0  66  1.  50  के  काम  वाली

 श्रावश्यक  हुए  व्यय  को  पूरा  करने  के  के  लिए  ि  अल्पावधि

 ऋण  के  सय  सें  I

 10.43  afar  ग्रायोजनागत

 यता के  रूप  में

 वार्षिक  आयोजना  1977-78  के  25.43  12.50

 लिए  संसाधनों  के  को  पुरा  यता के  रूप  में  ।

 करने  के  लिए

 गाडगिल  qa  के  arta  विशेष  12.  00  राज्य  सरकार  को  सुचित कर  दिया  गया
 समस्याओं  के  लिए  राज्य  है  कि  गाडगिल के  श्रन्तगेंत  विशेष

 के
 संबंध  में  भ्रतिरिक्त  केन्द्रीय  समस्याश्रों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता के

 सहायता  श्राबंटन  के  प्रशन  पर  विचार  करते  समय

 राज्य की  विशेष  समस्याश्रों  को  ध्यान में

 में  रखा  जाएगा
 |

 मुख्य  झ्र  मध्यम  दर्जे  कीਂ  सिचाई  13.50  6.  00

 परियोजनाओं  में  तेजी  लाने  के  लिए

 ग्रामीण  संपर्क  सड़कों  के  निर्माण  के  2.00  0.65

 लिए  |

 6  1977-784  ग्रामीण  जलपूति

 2.63
 7.80

 at  1977  के  प्रथम  we  महीनों  ब  dom  बरामद  की  गई

 तस्करी  की  वस्तुएं

 4240.  श्री  एस०  श्रार०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  तथा  भारत  होकर  के  तस्करी  अभी  भी  बड़े  पैमाने
 पर  हो  रही  है  ;

 वर्ष  1977
 के  प्रथम छह  महीनों  श्रौर  1976  की  उसी  waft  के  दौरान  तस्करी  की

 कितनी  वस्तुभ्रों को  बरामद  किया  गया ?

 चित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  at  सरकार  को

 मिली  रिपोर्टों  से  यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  तस्करी  क्रियाकलाप  बड़े  पैमाने पर  जारी  हैं  ।  1977
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 के  पहले  छह  महीनों में  53,405 मामलों  में  माल  पकड़ा  गया  जबकि  1976 की  इसी  अवधि  में  32,949
 मामलों  में  माल  पकड़ा  गया  था

 चीनी  पर  उत्पाद  शुल्क

 4241.  श्री  पी०  कठ  कोडियन
 1  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि

 श्री  सी०  न०  चन्द्रप्पन

 )  क्या  सरकार  ने  श्रभी  हाल  में  चीनी  पर  मूल  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं

 इसके  परिणामस्वरूप  राजकोष  को  कितने  राजस्व  की  हानि  होने  की

 वना है  ;

 क्या  सरकार  की  इस  कार्यवाही  के  बाद  चीनी  के  बाजार  भाव  में  कोई  कमी  की  प्रवृत्ति

 दिखाई  दी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 fara  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  चन्द्र  अप्रवाल  :  प्
 at

 खुली  बिक्री  की  चीनी  पर  atte  लेवी  चीनी  पर  मूल  उत्पादन  शुल्क  16  1977

 को  तथा  उसी  तारीख  से  घटा  कर  मूल्यानुसार  37h  प्रतिशत
 से  मूत्यानुसार  20  प्रतिशत

 मूल्यानुसार  15 प्रतिशत से  मूल्यानुसार  10 प्रतिशत किया  गया  है

 शुल्क में  कटौती  के  कारण  हैं  (1)  Tar  कृषकों  को  वाजिब  कीमत  देना  ;  (ii)  लेवी  चीनी

 की  खुदरा कीमत  2.  15  रु०  प्रति कि  ०  ग्राम  के  स्तर  पर  बनाए  श्रौर  (111)  उत्पादकों

 के  लिए  उचित  मूल्य  सुनिश्चित  करना |

 चीनी  पर  मूल  उत्पादन शुल्क  में
 जो  कटौती  की  गयी  है  उस  के  कारण  सरकार

 को
 राजस्व

 की
 हानि  इस  बात  पर  निभर करेगी कि  शुल्क में  कमी  करने के  खुली  बिकने  वाली

 a
 लवी  चीनी

 की
 कीमत  में  गिरावट  ma  के  उनकी  बिक्री  में  कितनी  वृद्धि  होती

 खुली  बिक्री  वाली  चीनी
 के  बारे  में  भ्रस्दाज

 है  कि  इसकी  बिक्री
 13

 लाख  मीट्रिक  टन  से  बढ़कर

 16
 लाख  मीट्रिक  टन

 शौर  लेवी  चीनी  की  बिक्री  28
 लाख  मीट्रिक  टन  से  बढ़कर  34

 लाख  मीट्रिक
 टन

 हो  जाएगी  ।  इस  पर  राजस्व  की  वार्षिक  हानि  13.  10  करोड़  रुपये  होने  का  श्रनुमान है  ।

 (3)  अर  (3)  समाचार-पत्नों में  रिपोर्ट  किये  गये  श्रौर  सरकारी  सुत्नों  से  पता  लगाये गये

 मूल्यों  के  झ्ाधार  पर  थोक  बाजार  मूल्य  में  उतार-चढ़ाव
 तो

 श्राते  ही  रहे  हैं
 ।  परन्तु  ae  कोई  निश्चित

 प्रवृत्ति नहीं  देखी जा  सकती  है  1

 यह  उल्लखनीय
 है  कि  शुल्क  में

 कटौती
 श्रौर  बाजार  मूल्य  पर  उसके  प्रभाव के  मध्य

 एक  अन्तराल होता  है  |

 महानगरों  में  सुपर  बाजारों  को  हानि

 4242.  श्री  जो०  एस०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :
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 क्या  महानगरों  में  सुपर  बाजार  घाटे  पर  चल  रहे  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है

 क्या यह  घाटा  कर्मचारियों  की  श्रधिक  संख्या  के  कारण  है  |  भ्ौर

 यदि  तो  उन  खर्चों  को  कम  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  site  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :  से  राज्य  सरकारों  से  जानकारी  मांगी  गई  है
 ak

 सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 |

 इण्डियन  काटन  freq  फंडरेशन  को  करों  में  छूट

 4243.  श्री  एस०  जी०  ्... सरुगयन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  इण्डियन काटन  मिल्स  फैडरेशन को  गत  कई  वर्षों  से  करों  में  छूट  दी
 गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ;  शौर

 (7)  बकाया  तथा  चालू  देयताओं  की  वसूली  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 faa  मंत्री  एच०  एस०  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  श्रौर
 यथासम्भव  were  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 भारतीय  गेर-सरकारी  व्यापारियों  को  विदेशों  में  पूंजी  लगाने  की  अनुमति

 4244.  श्रीमती  पावती  क्या  वित्त  मंत्नी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  भारतीय  गैर-सरकारी  व्यापारियों  को  विदेशों  में  पूंजी  लगाने  की

 अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  प्रौर  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  एम०  एम०  :  शौर  भारतीय  व्यापारियों
 को
 विदेशों

 में  धन  लगाने  की  विदेशी  मुद्रा  1973  के  संगत  उपबन्धों  के  sata
 दी

 जाती

 इस  प्रकार  का  पूंजी  निवेश  विदेशों  में  संयुक्त  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  तकनीकी

 सहयोग  श्रौर  भारतीय  कम्पनियों  विदेश  में  सहायक  कम्पनियों श्रौर  शाखाओं  की

 स्थापना  केरूप  में  किया  जाता  है  we  इसकी  श्रनुमति  सावधानीपूर्वक  निर्धारित  मार्गदर्शी

 सिद्धांतों/मानदंडों  के  श्राधार  पर  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  गुणावगुण  की  विस्तृत  जांच  करने के  बाद
 दी  जाती  है

 विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित
 करने  की  नीति

 की  इस  समय
 समीक्षा  की

 जा

 रही  है
 ।

 उक्त  पूंजी  निवेश  ऐसे  निर्यात  प्रोत्साहन  उपाय  केरूप  में  जाता  है  जिससे

 देश  की  विदेशी  मुद्रा  ata  में  वृद्धि  होने  का  श्रनुमान हो  ।

 भारतीय  प्रकाशकों  द्वारा  विदेशी  पुस्तकों  के  प्रकाशन  पर  कर  में  रियायत

 4245.  श्री  पी०  के ०  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  को  विदेशों  में  पुस्तकों  के  प्रकाशन  पर  कर  में

 कोई  रियायत दी  atk
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 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  है

 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :
 किसी  भी  पुस्तक  में  कापीराइट

 के  सम्बन्ध  में  सभी  शअ्रधिकारों  श्रथवा  किन्हीं  भी  श्रधिकारों  लाइसेंस करने  का

 अधिकार  शामिल  को  अ्रन्तरित  करने  के  प्रतिफल के  रूप  में  किसी  विदेशी  कम्पनी  चय  किसी

 भारतीय  कम्पनी  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  इस  प्रकार  की  कापीराइट  रायल्टी  की  सकल  रकम  पर

 उन  मामलों में  40  प्रतिशत  की  दर  से  कर  लगता  है  जिनमें  1  1976 को
 उसके  पश्चात्  किये  गये  करार  के  श्रनुसरण  में  रायल्टी  की  जाती  हो  श्रौर उक्त  करार  को  केन्द्रीय

 सरकार  स्वीकृत किया  गया  हो  ।  1977  1978  के  लिए  भारत  सरकार
 की  श्रायात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  के  श्रधीन  1977-78  के  लिए  mara  व्यापार  नियंत्रण

 नीति  के  परिशिष्ट  21  में  दी  गई  सूची  1  के  अन्तरगत  श्राने  वाली

 तकनीकी  तथा  शैक्षणिक  विषयों  पर  लिखी  गई  पुस्तकों  को  भारत  में  ara  करने  के  लिये

 मुक्त  सामान्य  लाइसेंस  के  श्रधीन  श्रनुमति  दी  जानी  होती  है  ।  वित्त  2)

 1977  दवारा  श्रायकर  1961  की  धारा  के  उपबन्धों  में  इस

 दृष्टि  से  संशोधन  किया  गया  कि  कापीराइट  रायल्टी  की  merit  करने  के  लिये  किये  गये
 करार  के  सम्बन्ध  में  उन  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  की  शझ्रावश्यकता  को  समाप्त

 किया  जा  सके  जिनमें  किसी  ऐसे  विषय  पर  लिखी  गई  पुस्तक  कापी  राइट  की  शझ्रदायगी

 की  जाती  जिस  विषय  पर  लिखी  गई  पुस्तकों  (.  1977 से  1978 के

 लिए  भारत  सरकार  की  श्रायात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  Faq  मुक्त  सामान्य  लाइसेंस

 के  करने  की  भअ्रनुमति  दी  जानी  होती  है  ।

 उपरोक्त  संशोधन  1  1978  से  प्रभावी  हैं  और  एतट्तुसार  कर-निर्धारण  वर्ष

 1978-79  उसके  बाद  के  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  लाग  होंगे ।
 ~

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 की

 दिल्ली  कलेक्टरी  के  खजाने  में  से
 धनराशियों  के  गबन  के  बारे  में  जांच

 4246.  श्री  मोहन  लाल  fafoe  वित्त  मंत्री  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  दिल्ली

 कलेक्टरी  के  खजाने  में  से  धनराशियों  के  गबन  के  बारे  में  1977 के

 प्रश्न  संख्या  6486  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  दिल्ली  कलेक्टरी  के  खजाने  में  से  धनराशियों

 के  गबन  के  बारे  में  मुख्य  लेखा  नियंत्रक  केन्द्रीय  उत्पादन  सीमा-शुल्क  ने  जांच  पुरी  कर

 ली  है  at  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  दिल्ली  ने  भी  स्वयं  इस  मामले  में  जांच  की
 यदि

 तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भ्र

 क्या  जांच  से  यह  भी  पता  चला  है  कि  इस  से  कुछ  धनराशि  कर्मचारियों  के

 वरिष्ठ  अघिकारियों  की  झावश्यकताएं पूरी  करने  के  लिये  निकाली  थी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  भ्रग्रवाल :  मुख्य  लेखा

 केन्द्रीय  उत्पादन  कुलक  श्रौर  सीमा  शुल्क  बोर्ड  ने  wa  जांच  पूरी  कर  ली  है  ak  रिपोर्ट  पेश
 कर  दी

 है
 रिपोर्ट

 के  अनुसार  खजांची  श्र  कुछ  oe  श्रधिकारियों  के  सहयोग  से
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 केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  समाहर्तालय  के  खजाने Asti
 में  धन  के के

 दुस्पयोग  श्रौर अर  गबन

 के  लिए  जिम्मेदार  इससे  पहले  कि  अधिकारियों  की  जिम्मेदारी  frat

 रित  की  जा  सके  केन्द्रीय  जांच  ब्यरों  दवारा  हाथ  में  लिये  गये  मामले  की  अधिक  विस्तार  से

 जांच-पड़ताल करवाना  शभ्रावश्यक  प्रतीत  होता  है

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  दिल्ली  ने  1977  में  प्राथमिक

 जांच-पडताल  की  थी  |  die  मख्य  लेखा  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  ौर  सीमा

 शल्क  बोर्ड  को  1977  में  मामलें  की  विस्तार  से  जांच-पड़ताल  करने  का  काम  सौंपा

 गया  था  इसलिये  दिल्ली  समाहर्तालय  जांच  wer  से  जारी  नहीं  रखी  ।

 दो  सहायक  समाहर्ताश्रों  के  नाम  का  तो  उन  व्यक्तियों  की  सूची  में  उल्लेख  है

 जिनको  श्रद्चिम  रकमें  दी  गयी  बतायी  जाती हैं  लेकिन  wer  लेखा  केन्द्रीय  उत्पादन

 ait  सीमा  शल्क  बोर्ड  द्वारा  पेश  की  गयी  रिपोर्ट  से  यह  पता  नहीं  चलता  कि  किसी

 वरिष्ठ  ्रधिकारी  की  व्यक्तिगत  जरूरतों को  पूरा  करने के  लिए  कर्मचारियों  द्वारा  राशि  निकाली

 गयी
 थी  ॥

 सिंगरेनी  weet  द्वारा  वेतन  बचत  योजना  के  े ग्रच्तगत  जोवन

 बीमा  निगम  पालिसियों  के  प्रीमियम  की  कटौती

 बन्द  किया  जाना

 4247.  श्री  पूर्ण  सिन्हा  क्या  faa  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  श्रान्ध  प्रदेश  की  कोयला  जो  are

 प्रदेश  सरकार  के  स्वामित्व  में
 के  प्रबंधकों  ने  वेतन  बचत  यथ्रोजना  के  33,000

 जीवन  बीमा  पालिसियों  की  प्रीमियम  कटौती  बंद  कर  दी  है  प्रौर  वे  जीवन  बीमा  निगम  से

 सेवा  प्रभार मांग  रहे  जिसमें  पालिसियाँ व्यपपगत  हो  सकती  हैं  ;

 क्या  इन  पालिसियों  के  व्यपगत  होने  से  जीवन  बीमा  निगम  को  1.  करोड़

 रुपए  वार्षिक की  हानि  होगी

 यदि
 तो

 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिय  क्या  करना  चाहती

 है  कि  प्रीमियम  को  सिंगरेनी  कोयला  खान  श्रमिकों  की  मंजूरी  से  कठौती कर  एकत्न  किया

 जाये  उन्हें  योजना  का  लाभ  मिलता  रहे  ;

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करना  चाहती  है  कि  उक्त  योजना  के  gaia  ली  गर्य

 पालिसियों  की  उपरोक्त  बाधा  को  देखते  हुए  व्यपगत  नहीं  होने  दिया  जाएगा
 ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  हा  जब  जीवन  बीमा  निगम  सिंगरेनी

 कोलरीज  कम्पनी  लिमिटेड  के  सेवा-प्रभार  में  जो  विभिन्न  नियोजकों  को  समान  दर  पर श्रदा

 किया  जाता  है  वृद्धि  करने  की  मांग  से  सहमत  नहीं  ea  तो  सिंगरेनी  कौलरीज  कम्पनी  ने

 जीवन  बीमा  निगम  की  वेतन  बचत  योजना  के अन्तगंत  हाल  में  श्रपने  कमंचारियों  के  जीवन

 बीमा  प्रीमियम  की  वसूली  बन्द  कर  दी  है  ।

 इस  योजना
 के  श्रन्तगंत  वसूल  किये  जाने  वाले  प्रीमियम  की  रकम  54  लाख

 रुपए  वार्षिक बेठती  है  ।
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 (7)  श्रान्ध्  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  कम्पनी  को  भ्रपनी  मांग

 पर  पुर्विचार करने  के  लिए  कहे  ।

 इन  पालिसीधारियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  ने

 पालिसियों  को  फिर  से  चाल  करने के  लिए  (1)  डाक्टरी  की  शर्तों  (2)  बकाया  प्रीसियम  पर

 (  3)  पालिसियों  को  साधारण  योजना  पालिसियों  में  बदलते  समय  ब्याज  को  छोड़

 देने  खास  रियायतें  देने  की  पेशकश  की  है  ।  ये  रियायतें  31  1977  तक  दी  जाती

 रहेंगी  ।

 जीवन  बीमा  निगस  कौ  त्रुटिपूर्ण  पदोन्नति  नीति

 4248.  श्री  बालक  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  जीवन  बीमा  निगम  की  त्रुटिपूर्ण  पदोन्नति  नीति  की  जानकारी

 से  निगम  में  पक्षपात  are  भाई-भतीजावाद को  देने के  लिए  प्रबन्धकों

 को
 वस्तुत

 :  बहुत
 शक्ति

 प्राप्त  है  ;

 क्या  उन्हें  यह  भी  पता  है  कि  अनुसूचित  जातियों  श्रौर  भ्रनुसुचित  जन-जातियों

 के  कर्मचारियों  को  नकसान  उठाना  पड़ता  है  क्योंकि  प्रबन्धकों  द्वारा  100  प्रंकों  में  से  70

 अंक  गोपनीय  रिपोर्टों  और  साक्षात्कार  के  लिए  निर्धारित  किये  जाते  हें  और  उम्मीदवार  की

 प्रहंताश्रों के लिए के  लिए  केवल  30  श्रंक रह  जाते हैं  त्र

 क्या  उन्हें  लखनऊ  डिवीजन  में  1977  में  उच्च  ग्रेड  सहायक  की

 नति  में  श्रनियमितताओं  के  बारे  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  श्रौर  यदि  तो  उस  पर

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  wit  यदि  नहीं  तो  हरिजनों  के  प्रति  अनुदार  दृष्टिकोण  रखने  के

 क्या  कारण हें  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  जीवन  बीमा  निगम  पदोन्नति  विनियमन

 1976  में  निगम  A  पक्षपात  भाई  भतीजावाद  को  बढ़ावा  देने के  लिए

 प्रबन्धकों  को  शक्तियां  प्रदान  नहीं  की  गई  ह  ।

 उपर्यक्त  विनियमों  में  अरन्य  बातों  के  गोपनीय
 ba

 रिपोर्टों  तथा  साक्षात्कार  के  माध्यम  से  चयन  करने  के  मापदण्ड  दिए  गए  हैं
 ।

 ये  मापदण्ड
 पदोन्नति के  लिए  हकदार  सभी  उम्मीदवारों पर  लागू  होते है  ।  श्र  अन्य  उम्मीदवारों

 तुलना  में  ये  नियम  भ्रनूसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए

 अ्रलाभकर  नहीं  फिर  भी  निगम  ने  aa Pat  जनजातियों  के  उम्मीदवारों

 के  लिए  निम्नलिखित we  है

 पदोन्नति  1976  के  अनसार  साक्षात्कार  के  लिए  रिक्त  पदा

 की  संख्या  से  5  गुना  से  ufaan  उम्मीदवार  नहीं  बुलाये  जा  सकते  तथापि  ae

 सूचित  जातियों  WIG aT  जनजातियों  के  सभी  उम्मीदवारों को  बुलाया

 जाता  है  चाहे  वे  5  गना  से  अ्रधिक  हो  awa  कम  ।

 (  लिखित  परीक्षा  पास  करने  के  लिए  50  प्रतिशत श्रंक  प्राप्त  करना
 क

 है  फिर  भी  शभ्रनुसूचित  जाति|/श्रनुसुचित  जनजाति
 के

 उम्मीदवारों
 के

 लिए  40  अंक  प्राप्त  करना  निर्धारित  किया  गया  |
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 )

 aah  जाति/्रुसूचित  जनजाति
 के  उम्मीदवारों  के

 चयन  हेतु  ——

 न्यूनतम wae  प्राप्त  करना  निर्धारित  किया  गया  है  :--

 wet  तथा  वरिष्ठता
 :  30  में  से  11  WH

 गोपनीय  रिपोर्ट  :  40  में  से  24  झंक

 साक्षात्कार  :  30  मे ंसे  12  अंक

 रिक्त  पद  रोस्टर  के  श्रनुसार  श्रारक्षित  रखे  जाते

 अ्रश्यावेदन  प्राप्त  gat  है  तथा  जीवन  बीमा  निगम  की  सलाह  से  इस  पर  विचार

 किया  जा रहा है  ।

 NEW  AIR  STRIPS  AT  BHARATPUR,  SAWAI  MADHOPUR  AND  OTHER  PLACES

 4249.  SHRI  MEETHA  LAL  PATEL:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL.
 AVIATION  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  new  air-strips  are  proposed  to  be  set  up  at  the  Bharatpur,  Sawai  Madhopur,
 Alwar,  Bikaner,  Mount  Abu,  Chittaurgarh,  Jaisalmer  etc.  tourist  centres  0,  the  State;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  and:  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 बस  रखे  जाने  अथवा  विमान  अपहरण  को  धमकियों  के  कारण  इंडियन  एयरलाइन्स  श्रौर

 एयर  इण्डिया  की  निर्धारित  उड़ानों  में  व्यवधान

 4250.  श्री  एस०  आ्रार०  क्या  Wet  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 बम  रखे  जाने  wae  विमान  श्रपहरण  धमकियों के  कारण

 लाइन्स  श्रौर  एयर  इंडिया  की  कितनी  निर्धारित  उड़ानों  में  व्यवधान  mat  mt  उनका  ब्यौरा
 .

 क्या है

 (a)  गतिविधियों  में  वृद्धि  होने के  क्या  कारण  श्रौर

 श्रपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पर्यटन  wit  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  इंडियन  एयरलाइन्स

 तथा  एयर  इंडिया  की  उन  उड़ान  श्रनुसूचियों  के  जिनमें  बम  रखने  की  धमकियों  के

 कारण  चालू  वर्ष
 के  दौरान  विघ्न  निम्न  प्रकार  हैं

 इंडियन  एयरलाइन्स  जनवरी--श्रक्तूबर  1977.

 की  wafer  के  दौरान

 बम्बई  1

 बंगलौर  1

 दिल्ली

 हैदराबाद

 es  ee  re  ee  re

 कुल
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 एयर  इंडिया  1-1-1977  से  15-11-77

 तक  की  अवधि के
 दौरान

 बम्बई

 कलकत्ता

 दिल्ली

 सिडनी
 a

 फ्रकफट

 हांगकांग

 कुल  16

 की  कोई  धमकियों  नहीं  दी  गयी

 उपलब्ध  से  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  से  संबंधित  ऐसी

 गतिविधियों  में  किसी  महत्वपूर्ण  वृद्धि  का  पता  नहीं  चलता

 क्योंकि  बम  की  धमकियां  टेलीफोन  से  प्राप्त  हुई  का  पता

 लगाना  संभव  नहीं  हो  पाया
 ।

 ऐसी  धमकियों  के  मामलों  सफलतापूर्वक जांच  करने  में
 विमानक्षेत्र  सुरक्षा  पुलिस  के  प्राधिकारियों  की  सहायता  करने के  ब्यूरो  ने  उन्हें

 हाल  ही  में  कुछ  गाइडलाइन्स  दी  जो  अ्रपरोधियों  का  पता  लगाने  में  सहायक  होंगी  ।

 भारतीय  fora  an  को  बिदेशी  मद्रा  विनियमन  1973

 की  धारा  28  के  प्रन्तगत  प्राप्त  MlaAca-Ta

 4251.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  fort  बैंक  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा

 25
 के  इस  श्रधिनियम  के  लागू  होने  के  समय  कितने  प्राप्त हुए  हैं  ;

 उन
 श्रावेदन-पत्नों  का  स्वरूप  क्या  है  श्रौर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  श्रावेदन-पत्नों पर  क्या  झादेश  दिये  गये  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  से  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 1973  की  धारा  28  के  अन्तगंत  भारतीय  for  बैंक  ने  1665  श्रावेदन  पत्न  प्राप्त  किय े।
 इन  श्रावेदन-पत्नों

 के
 निपटारे

 से
 संबंधित  ब्यौरे  निम्न  प्रकार

 घारा  28(1)  /28

 2)
 के  झंतर्गत  श्रभिकरण  प्रबंध  के

 सबघ म  807

 घारा  28(11)  (3)  के  अन्तगंत
 तकनीकी  [sever

 के  रूप  में  नियुक्त की  स्वीकृति के  संबंध  में
 आवेदन  पत्र  433

 धारा  28(1)  (  )  }28(3)  के  ह. ्र तगत  व्यापार

 fe  क

 के
 को  अनुमति  के  लिए  झावेदन-पत्न  425

 res
 जोड़  1665

 ट  ठ
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 28  (1)  (*)/  28(1)  (@)/  28  (1)

 28
 क  ि ब

 28  (3)  28  (3)

 निपटाये  गये  श्रावेदन-पत्नों  की  संख्या  670  336  270

 विचाराधीन  शझ्रावेदन  Tal  की  संख्या  137  97  146

 429  413*  61 अ्रनूमोदित  श्रावेदन-पत्नों  की  संख्या

 97 अस्वीकृत  की  संख्या

 उन  झावेदन-पत्नों  की  संख्या  जिन  पर

 कोई  कारंवाई  करने  की  झ्रावश्यकता

 नहीं  है  क्योंकि  धारा  28  के  उपबंध

 नहीं  होते  प्रबंध  को  अवधि
 समाप्त  हो  गई  ।  वह  समाप्त कर  दिये

 ~
 गय  144  119  211

 ह

 *इसमें  वह  श्रावेदन-पत्र  शामिल  हैं  जो  श्रनुमोदन  श्रादि  के  लिए  भारतीय  fest  बैक  के

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  भेजे  गये

 PURCHASE  OF  FURNITURE  BY  BANK  OF  RAJASTHAN  LIMITED

 4252.  SHRI  JAGDISH  PRASHAD  MATHUR  Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state

 (a)  the  circumstances  in  which  furniture  worth  lakhs  of  rupees  was  purchased  at  high
 rates  by  the  Rajasthan  Bank  Limited,  from  M/s.  Kalpna  Crafts,  a  firm  of  Kota  dealing  in

 furniture  and  also  was  despatched  from  Kota  to  its  Delhi,  Madras,  Calcutta  and  Baroda

 Branches  as  well  as  to  many  branches  in  Rajasthan;

 (b)  the  value  of  furniture  purchased  by  this  bank  from  the  above  firm  in  1976;
 an

 (c)  whether  the  Chairman  of  the  Bank  is  related  to  the  proprietor  of  M/s.  Kalpna
 Crafts.

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  &  (b).  Reserve  Bank  of
 India  have  reported  that,  in  terms  of  the  powers  vested  in  the  Chairman,  he  is  authorised

 to  incur  capital  expenditure  upto  an  amount  of  Rs.  25,000  on  safe,  fixtures  and  furniture,
 as  per  approved  list,  for  the  new  branches  of  the  Bank  and  that  since  August,  1974  i.e.  after

 the  present  Chairman  of  the  Bank  assumed  office,  orders  ‘for  supply  of  wooden  furni-
 ture  and  fixtures  for  different  branches,  for  an  aggregate  value  of  Rs.  1.37  lakhs,  have  been

 placed  by  the  Bank  with  M/s.  Kalpna  Crafts  Ltd.  The  Bank  has  reported  in  this  context
 to  the  Reserve  Bank  that  the  overall  cost  to  it  in  placing  orders  for  various  items  of

 furniture  with  this  firm  is  comparable  to  that  relating  to  other  contractors.

 (c)  The  Proprieor  of  M/s.  Kalpna  Crafs  is  reported  to  be  the  brother-in-law  of  the
 Chairman  of  the  Bank.

 पंजाब  नेशनल  बैक  रायपुर  के  मेनेजर  ट्वारा  की  गई  श्रनिमिततायं

 4253.  डा०  स्वामी
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  ध्यान  में  लायी  गयी  mag  अनियमितताश्रों

 जानकारी  है  जिसमें  ् ी  जशोनमल  भगवान  दास  जगदीश  सेवक
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 राम  जयराम  मोजों  राम  गुलाब  चन्द  बन्सं  ध  लाल है  ह  ix tN  श्याम  सुन्दर  सजय

 कुमार  जैसी  wae  फर्मों  की  इच्छानुसार  कार्य  करने  में  पंजाब  नेशनल  रायपुर  के  मैनेजर

 रीजनल  मैनेजर  श्रौर  बैंक  स्टाफ  श्रौर  यूनियन  सदस्य  शामिल  है ं;

 बैंक  ने  इन  सौदों  में  कितनी  हानि  उठायी  ;  शौर

 क्या  इन  श्रारोपों  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  जायेगी  ae  दोषी  श्राफिसरों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  पौर  यद्यपि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 कहा  है  कि  पंजाब  नेशनल  बैंक  की  रायपुर  शाखा  में  हुई  झ्नियमितताश्रों  को  उनके  नोटिस  मे

 नहीं  लाया  गया  पंजाब  नेशनल  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  रायपुर  शाखा  में
 लिखित  पार्टियों  के  खातों  के  लेन-देन  में  भ्रनियमितताएं  हुई  हैं  :--

 मैसस  जाशोंमल  हरिमल  भगवान  दास  जगदीश

 सेवा  राम  जयराम  दास  मोजी  राम  मुरारी

 गूलाब  चन्द  बंसी  लाल  श्रौर  श्याम  सुन्दर  संजय  कुमार

 बैक  ने  श्रपने  हितों  की  रक्षा
 के  लिये  मुकदमा  दायर  करके  तथा  जहां  कहीं  सम्भव

 अतिरिक्त  प्रतिभूतियां  भी  लेकर  अवश्यक  उपाय  किये  हैं  उसने  श्रावश्यकतानुसार  पुलिस  में

 शिकायत  भी  दायर  की  बैक  ने  उचित  समय  पर  शाखा  के  क्षेत्रीय  एश्स्या

 प्रबन्धक  श्रौर  दो  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्रवाई  भी  शुरू  कर  दी  बैंक  ने  इन  मामलों

 में  शामिल  कर्मचारियों  को  निलम्बित  कर  दिया

 क्योंकि  ये  खाते  विनियमित  किये  जाने  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  इसलिए  बेक  इस

 समय  हानि  की  राशि  बताने  की  स्थिति  में  नहीं

 पश्चिम  बंगाल  श्र  बिहार  में  ट्रांसपोर्ट  श्रापरेटरों  द्वारा

 बेक  ऋण  की  न  war  की  गई  राशि

 4254.
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा :  क्या  वित्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  अर  बिहार  राज्यों  में  अधिकतर  ad,  मिनी  टक ी
 टैक्सी  चलाने  वले  ट्रांसपोर्ट  ग्रापटेरेटरों  को  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बैकों  द्वारा  बैंक  ऋण  की
 अदा  न  को  गई  राशि  के  लिये  काननी  नोटिस  दिये  गय  हैं  ;

 ऐसा  कठोर  कब्म  उठाये  जाने  के  क्या  कारण  दौर

 उक्त  दोनों  राज्यों  राज्यवार  att  बेंक-वार  प्रत्येक  श्रेणी  के  श्रापरेंटर  पर

 ऋण  की  बकाया  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  श्र  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  बैंकों

 ने
 af  ति  किया

 है
 कि  पश्चिम  बंगाल  अर  बिहार  के  परिवहन  संचालकों  को  उन  कुछ  मामलों में

 नोटिस  जारी  कर  दिये  गय  जिनमें  जानबूझकर  श्रदाथगी  नहीं  की  गयी  वसुली  के  sey
 साधन  भ्रसफल  रह  ह  अर  बकाया  सशि  को  बसूली  के  लिए
 >  ।

 लिश  करना  जरूरी  हो  गया
 र
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 लाा

 पश्चिम  बंगाल  झर  बिहार  में  सड़क  त््रौर  जल  परिवहन  संचालकों  को  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैकों  दवारा  द्य  गये  श्रम्रिमों  की  बकाया  राशि  के  sat  बन्ध  आकड़े  नीचे  दिये  जा
 ax a  न

 रह

 सड़क  श्रौर  जल  परिवहन  संचालकों  को  व्यि  गय  की

 1977  सग  त  at  स्थिति

 राशि  लाख  रुपयों (
 न

 एककों  की  मंजूर  सीमाएं  बकाया  राशि

 संख्या

 पश्चिचम  बंगाल  16200  4069.15  3433.51

 28814  3219.65  2650.45 बिहार

 *्रांकड़  अनन्तिम  हैं  ।

 कम्पनियों  द्वारा  aasatfan  जमा  राशि  के  साध्यम  से  प्राप्त  fea  जाने  वाले

 ऋण
 में  वद्ध

 4255.  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  fat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सार्वजनिक  जमा  राशि  के  माध्यम  से  ऋण  प्राप्त

 करने  वाली  श्रौर  सरकारी  कम्पनिंयों  की  संख्या  मे  वृद्धि  होने  के  बारे  में  रिजवे  बैंक  ने

 >
 कोई  अध्ययन  किया  0

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  1977  से

 1977  तक  सार्वजनिक  जमा  राशि  के  माध्यम  से  ऋण  प्राप्त

 शर

 उक्त  कम्पनियों
 ने  इस  अवधि

 जमा  राशि  के

 माध्यम  से  कितनी  धनराशि  एकत्र

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  भारतीय  रिज  बैंक ने  सुचित  किया है  कि
 उसने  गर  सरकारी  wit  सरकारी  कम्पनियों  दवारा  प्राप्त  जमाश्रों  हाल  ही  कोई

 अध्ययन नहीं  किया  है  ।

 शौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 खाद्य  तेल  की  शुद्ध  करने  को  शर्तें  ate  प्रतिबन्ध

 4256.  श्री  जी०  एम०  बतनवाला :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  सरकार
 ने  देश  में  खादूय  तेल  को  शुद्ध  करने  के  लिये  कुछ  शर्तें  और

 बन्ध  लगाये  हैं  ;
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 यादि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  त्रौरं

 क्या  इन  शर्तों  के  कारण  शुद्ध  खादूय  तेल  की  बहुत  कमी  हुई

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार
 :  जी  वनस्पति  यूनिटों  दुवार  भारत  में  तेयार  किए  जाने  वाले  निष्कासक

 मुंगफली  के  तेल  से  परिष्कृत  मूंगफली  का  तेल  तैयार  करने  श्रौर  श्रायातित  ताड़  के  तेल  को

 परिष्कृत  करने  पर  1977  तथा  1977  से  रोक  लगा  दी  गई

 हैं

 बनस्पति  तेल-उत्पाठ  उत्पादक  तेल  निर्माण  का  विनियमन )  ares

 के  orate  वनस्पति  कारखानों  द्वारा  देशीय  तेलों  से  तेल  तैयार  करने  पर  कुछ

 प्रतिबन्ध  लगाए  गए  हें  वे  इस  प्रकार  ह  :--

 (1)  कोई  भी  उत्पादक  किसी  केलेण्डर  मास  के  दौरान  परिष्कृत  वनस्पति  तेल  का

 विक्रय  के  लिए  उपखण्ड  में  उपखण्ड  उपर्वाणत

 रीति  में  ग्रवधारित  मात्रा  में  से  जो  भी  उच्चतर  उससे  अ्रधिक  मात्रा  में

 नहीं  ग्र्थात् ह ी  ि न बना

 (i)  किसी  उत्पादक  दवारा  मास  के  दौरान  परिष्कृत  वनस्पति  तेल  के  उत्पाव्न

 का  जो  अखाय  ग्रौद्योगिक  उपयोग  के  लिए  विनिर्मित  उत्पाठ्से

 वनस्पति-तेलਂ  उत्पाद  के  उसके  उसी  मास  के  दौरान  के  उत्पादन  से

 वह  उस  श्रनुपात  के  दुगने  से  अधिक  न  होगा  जो  ATTA  कि  एक

 1971  से  31  1972  तक  की  दो  ay  की  अवधि

 के  दौरान  परिष्कृत  वनस्पति  तेल  के  उसके  उत्पादन  का  उक्त  अवधि

 के  दौरान  ऐसे  बनस्पति-तेल-उत्पाठ  के  उसके  उत्पादन  से  श्रथवा

 (il)  किसी  उत्पाव्क  दूबारा  मास  केदौरान  वनस्पति  तेल  का

 nar  उपयोग  के  लिए  विनिर्मित  उत्पाद  से  भिन्न

 उत्पाद  के  उसी  मास  के  दौरान  उसके  उत्पादन  के  पच्चीस  प्रतिशत  से

 अधिक  नहीं  होगा  |

 इस  श्रांदेश  के  भ्रन्तगंत  वनस्पति  कारखाने  दवारा  परिष्कृत  श्रायाहित

 सूर्यमुखी  का  श्रायातित  सोयाबिन  का  श्रायातित  रेपसीड  श्रायातित  पामोली
 अथवा  बिनौले  का  तेल  तैयार  करने  पर  कोई  पाबन्दियां  नहीं  लगाई  गई  है  ।

 परिष्कृत  तेल  की  कमी  की  कोई  शिकायतें  नहीं  मिली  हूँ ग्रौर  देशीय  परिष्कृत
 विलायक  निस्सारित  तेल  के  म्रलावा  श्रायातित  तेलों  से  तैयार  किए  गए  परिष्कृत  मूंगफली  के
 तेल  श्रौर  रेपसीड  तेल  की  उपलक्यता  की  स्थिति  काफी  श्रच्छी  इस  बारे  में  कुछ
 श्रभिवेदन  मिले  है  कि  1977  में  निष्कासक  मूलक  देशीय  मूंगफली के  तेल  परिरिप्कृत
 पर  लगाई  गई  रोक  हटा  दी  इस  पर  सरकार  विचार  रक

 रही

 BUNGLING  IN  RESPECT  OF  SUGAR  EXPORT

 AMAG 4257.  SHRI  HARGOVIND  VERMA  :  Will  the  Minister  of  CON  क  १11:  RCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  fe  officers  of  State  Trading  Corporation  have  indulged  in
 bungling  in  respect  of  sugar  export;  an

 (b)  if  so,
 officers  ?

 the  extent  thereof  and  the  action  being  taken  by  Government  against  these

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 against  the  former  Chairman,  S.T.C.  and  some  other  Executives  pertaining  to  sugar  deals
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG)  :  (a)  &  (b).  Certain  complaints

 handled  by  the  5.17.(7.  have  been  received.  These  are  being  investigated  by  the  appro-
 priate  authorities.

 लोकप्रिय  ब्रांड  को  चाय  की  किस्म  में  गिरावट

 4258.  डा०  मुरली  मनोहर  वाणिज्य  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्यासरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  चाय  की  किस्म  में  विशेषकर

 लोकप्रिय  ब्रांड  निरन्तर  गिरावट  ग्रा  रही  है  जबकि  उसका  मूल्य  निरन्तर  बढ़  रहा

 क्पायह  सच  हैं  कि  चाय  की  कम्पनियों  जैसे  ब्रूक  ब्रांड  ने  श्रपने  पैकिटों  को  नया

 के ब्रांड  नाम  दिया  है  श्रौर  किस्म  को  चाय  से  शअ्रधिक  लाभ  अजित  करने  ह  उद्देश्य

 श्रौर a  उन्हें  विभिन्न  नाम  दिये  हैँ  ;

 चाय  कम्पनियों  का  उक्त  पद्धति  को  रोकने  ait  एक  विशेष  किस्म  की  चाय

 के  लिए  निश्चित  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कररही

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  तोर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ
 :

 पैकटों  में  चाय  की  क्वालिटी  कभी  कभी  मौसम  के  साथ  बदल  सकती है
 फिर

 भी  पैकर  विभिन्न  ब्रांड  नामों  के  श्रंतर्गत  इस्तेमाल  होने  वाले  ब्लैडों  के  मानक  बनाए  रखने  की

 कौशिश  करते  का  नीलामी  कीमतों  तथा  फुटकर  कीमतों  में  चालू  वर्ष  के  शुरू  में

 तीब्र  वृद्धि हुई  थी  ।  1977  के  महीने  से  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्न  उपायों

 के  चाय  की  में  लगातार  गिरावट  श्राई  ।  दो  प्रमुख  पैकरों  द्वारा  बेची

 जाने  वाली  डिब्बा  बन्द  चायों  के  लोकप्रिय  ब्रांडों  की  फूटकर  कीमत  17  1977  से

 लगभग  2  Go ay  प्रति  कि०  ग्रा  ०  घट  गई  थी  wie  इस  कटौती  को  भी  कायम  रखा  जी

 >
 रहा  g  |

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता 1

 MAT AIR  SERVICE  FROM  ivi  JZAFFARPUR  CITY  OF  BIHAR  STATE

 4259.  SHRI  GYANESHWAR  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  any  proposal  to  reintroduce  air  service  from  Muzaffarpur  एप  of
 Bihar  State:  an

 (0)  if  so,  the  time  by  wl  h  Delhi-Muzaffarpur  and  Muzaffarpur-Patna  air  service  will
 be  started  ?
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 Written  Answe  December  16,  1977

 THE  MINISTER  O  FTOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise

 बैंकों  की  कार्यो  प्रणाली  सुधारने  की  योजना

 ne
 4260.  श्री  पटनायक :  क्या  faa  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  वाणिज्यिक  बैंकों  में  दक्षता  श्रौर  लाभप्रदता  विषयक  समिति  ने  बैंक

 की  कार्य  प्रणाली  को  सुधारने  की  कोई  योजना  तैयार  की  है

 )  यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्री  एच०  UHo  पटेल )  ate  भारतीय  fora बैंक  वाणिः

 ज्यिक  वैकों  में  कार्यक्षमता  प्रौर  लाभाजंकता  के  प्रश्त  की  जांच  करने  के  लिये  1976

 एक  भ्रांत  रिक  कार्यकारी  दल  की  नियुक्ति  की  थी  जिसमें  इसके  अपने  ही  अधिकारी  शामिल  थे  ।  इस

 दल  ने  हाल  हीਂ  में  अपनी  रिपोर्ट  भारतीय  रिज  बैंक  के  गवर्नर  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  हालांकि  इसमें  बैंकों

 की  कार्य-प्रणाली  में  सुधार  के  लिये  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  बनाई  है  फिर  बैंकों  की  परिचालन  क्षमता

 श्रौर  ल़भाज॑कता  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  भ्रपनी  रितपोर्ट  में  कई  सुझाव  दिये  मोटे  तौर  पर  ये

 सुझाव ये  हैं  (1)  प्रणाली  are  प्रक्रिया  में  सुधार  (2)  चाल  खातों  पर  प्रभार  सहित  सेवा  प्रमाणों
 को  तकंसंगत  बनाना  (3)  लेखा  परीक्षा  प्रणालीਂ  का  पुरनंगठन  (4)  कर-नियमों  त्रौर  प्रक्रियाश्मों  में

 संशोधन
 इस

 उद्देश्य  से  कि  बैंक  अपने  पूंजीगत  झ्राधार  को  Tas  कर  सकें  (5)  नकद  कोषों पर

 राशियों  कीਂ  लागत  के  WET  ब्याज  की  अदायगीਂ  (6)  निष्पादन बजट  ऋण  बजट  बनाने प्रौर
 कारोवारी  योजना  में  समन्वयन  (7)  बैंकिंग  प्रबन्ध

 सुचना  प्रणाली  श्रौर  (8)  द्विपक्षीय

 झौतों  की  समीक्षा  भ्र  विधान  waar  wer  माध्यमों  से  भ्रपेक्षित  परिवर्तन

 पालम  हवाई  पर  एयर  इंडिया  के  इंजीनिर्यारंग  विभाग  में  चोरी  के

 हानि

 4261.  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  क्या  पयटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पालम  हवाई  ae  पर  एयर  इंडिया  के  इंजीनयारिंग  विभाग से  वर्ष  1974  से  1976

 के  दौरान  पेट्रोलियम  श्रायल  लुब्रीकेंट्स  समेत  सामान  चोरी  ear

 यदि  हां  तो
 चोरी  गये  माल  कौ  राशि  कितनी  है  श्रौर  चोरों  का  चोरी  करने  का  क्या  तरीक

 चोरी का  पता  लगाने  के  लिये  क्या  की  गई  है  शर वे 2  र  अधिकारी  कौन  हैं  जिनकी
 सांठ-गांठ

 लापरवाही  के  कारण  ऐसा  श्रौर (८  ही

 ?  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  हानि  रोकने के  लिये  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई
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 25  1899  )  लिखित  उत्तर

 Gat  श्रौर  नागर  fasta  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  :  (  ay  1974  से  1976

 तक  की  अवधि  के  पालम  एयरपोर्ट  पर  एयर  इंडिया  के  इंजीनियरिंग  विभाग  से  थिनर  तथा

 पेट्रोल  की  चोरी  की  दो  घटनाए  हुई  ।

 ate  पहले  मामले  एक  ड्राइवर  को  पांच  लिटर  थिनर  निकालते  हुए  पकड़ा  गया

 था  जबकि  दूसरे  मामले  एक  श्रस्थाई  तकनीशियन  को  उस  समय  पकड़ा  गया  जब  उसने  एयर  इंडिया

 की  एक  गाड़ी  से  तीन  लिटर  पेट्रोल  नली  से  निकाला  ।  चुराए  गए  थिनर  का  मूल्य  33  रुपये था  तथा

 पेट्रोल  का  मूल्य  दस  रुपए  |  दोनों  मामलों  की  जांच  से  पता  चला  कि  इनमें  किसी  की  सांठ-गांठ  नहीं थी  ।

 थिनर  की  चोरी  करने  वाले  ड्राइवर  को  सख्त  चेतावनी  दे  दी  गई  तथा  अ्रस्थायी  तकनीशियन  की  सेवाएं

 समाप्त  कर  दी

 उपर्थक्त  घटनाएं  होने  के  तेल  श्रादि  जैसी  ५ बस्तुभ्रा  at  एयर  इण्डिया  के  स्टोर

 में  रखा  जाता  है  ।  जिसमें  चौबीसों  घंटे  एक  स्टोर  कीपर  लैनात  रहता  है  श्रौर  जो  उचित  प्राधिकार  से  ही

 वस्तुएं  जारी  करने  के  लिये  जिम्मेदार  होता  है  वाहनों  से  पेट्रोल  की  चोरी  को  रोकने  के  लिये  एयर

 इंडिया  के  सभी  वाहनों  के  पेट्रोल  टैंकों  में  ताला  लगाने  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  तथा  कमंचारियों  को

 हैंगर  के  meat  श्रपने  निजी  वाहन  लाने  कीਂ  श्रनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  इंजीनियरी  तथा  परिवहन  हैंगरों

 में  एक  चौकीदार  को  भी  चौबीसों  घंट  ड्यूटी  पर  रखा  जाता  है

 fara  समिति  की  सिफारिशें

 4262.  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 पिल्लै  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या

 क्या  बैंकों  के  अधिकारियों  ने  इन  सिफारिशों  को  बुद्धिपूर्ण  ढंग  से  लागू  करने  के  विरुद्ध

 विरोध  प्रगट  किया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उनकी  कुल  उपलब्धियों  में  कमी  हुई  श्रौर

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  प्रौर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 tra  मंत्री  एच०  एम०  :  पिल्लै  समिति  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  श्रधिकारियों

 के  वेतनमानों  के  ढांचे  को  विनियमित  करने  वाले  सिद्धान्तों  की  जांच  करने  के  झधिकारियों  के

 काडर  की  जिमेदारियों  के  स्पण्ष्ट  स्तरों  पर  मोटे  तौर  पर  श्राधारित  वेतनमानों  वाले  मानक

 वेतनमान  ढांचे  की  सिफारिश  की  है  ।  उसने  जिम्मेदारियों  के  प्रकार  श त्रौर  किये  जाने  वाले  क।र्यों  के  श्राधार

 पर  वैंकों  के  ्रधिकारियों  की  विभिन्न  पदों  के  भूल्यांकन  श्रौर  सिफारिश  किये  गये  ग्रेडों  में  से  एक  ग्रेड  में  उनका
 वर्गीकरण  करने  के  लिये  कुछ  मागंदर्शक  सिद्धान्तों  का  सुझाव  भी  fear  21  समिति  ने  मंहगाई  भत्ते  श्रौर

 यात्रा  मकान  किराया  नगर  पुरक  भत्ते  जैसे  अन्य  भत्तों  के  मानकीकरण  की  भी  सिफारिश  की

 समिति  ने  उच्चस्तर  के  कार्मचारियों  के  aa  बैंक  तबादले  की  भी  सिफारिश  की  सरकार  द्वारा
 गठित  बैंकरों

 के  समूह  द्वारा श्रौर
 उदार

 बनायी  गयी  इन  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया

 =  |

 ate  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अ्रधिकारी  संघ  ने  पिल्लै  समिति  की  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन  का  विरोध  किया  है  ।  विरोध  के  कारणों  में  से  एक  यह  है  कि  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  से

 झधिकारियों  परिलब्धियों  में  एकदम  कमी  हो  जायेगी  ।  सरकार  ने  इस  पहलू  पर  भी  विचार  किया
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 है प्रौर  बकरों  के  समूह  द्वारा  किये  गयें  सुझावों  के  पिल्ल  समिति  की  सिफारिशों में  संशोधन  कर

 दिया  ताकि  यह  व्यवस्था हो  जाये  fee  नये  वेतनमान में  नियतन  के  बाद  यदि  किसी  अधिकारी की  कुल

 परिसंपत्तियां  वर्तमान  कुल  परिलब्धियों  से  कम  हों  तो  उनका  अ्रंतर  व्यक्तिगत  भत्ते  के  रूप  में  दे  दिया

 जाये  जिसे  भविष्य  की  वेतन  वद्धियों  में  समायोजित कर  दिया  जायेगा  ।  पिल्लै  समिति  की  रिपोर्ट में

 ग्रधिकारियों  के  लिये  इस  विकल्प  की  व्यवस्था  भी  है  कि  ्रधिकारी  चाहे  तो  नया  वेतनमान  ले  सकते  हैं

 अन्यथा  अपने  वर्तमान  ग्रेड  की  श्रवधि  तक  पुराने  वेतनमान  प्रौः  भत्तों  को  चालू  रख  सकते  हैं  श्रलबत्ता

 पिल्लै  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन के  परिणाम  बैंक  श्रधिकारियों  को  अब  तक  मिलने

 वाले  भ्रतुलाभ  कुछ  नियमित  हो  जाएंगे  ताकि  उन्हें  सरकार  की  सामान्य  नीति के  भ्रनुरूप  बनाया

 जा  सरक

 उत्पादन  शल्क  शौर  सीोसाशत्क  पर  छट  देता

 4263.  श्री  लखन  लाल  कपूर  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 1975 से  31  977.0  तक  की  अवधि  दौरान  संगत  काननी  के

 अन्तगत  उत्पादनशुल्क  और  सीमाशुल्क  पर  दी  गई  विशेष  we  का  ब्योरा  क्या  है

 प्रत्यक  छूट  में  कितना  शुल्क  शामिल  है  श्रौर  ऐसी  छूट  से  लाभान्वित  का  पार्टियों  क

 नाम  तथा  पते  क्या हं  और  ऐसी  छट  दिये  जाने  के  क्या  कारण

 किसके  कहने  पर  ऐसी  विशेष  छूट  की  श्रधिसूचनाएं  जारी  की  गयी  ्रौर

 ऐसी  छूट  देने  का  श्रन्तिम  निर्णय  किस  स्तर  पर  लिया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  (7)  1  1975

 से  31  1977  तक  की  प्रबधि  के  दौरान  सीमाशल्क  1962 की  धारा  25  (2)
 wt  केन्द्रीय  उत्पादनशुल्क  1944  के  नियम  8  (2)  के  अन्तगंत  लगभग  1200  तदर्थ

 छूट  MAT  जारी  किये  गये  थे  |  प्रत्येक  छूट  श्रादेश में  ग्रस्त  ऐसी  छूट  से  लाभान्वित

 हुई  sae  पार्टी  का  नाम  झ्रौर  प्रत्येक  छूट के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  शुरू  करने  वाला  श्रौर

 निर्णय  का  जिस  पर  तदर्थ  छूट  की  मंजूरी  देने  का  फैसला  किया  इन  सबके  संबंध  में
 ब्यौरा  पेश  करना  संभव  नहीं है  |  इस  सूचना  को  एकत्र  करने का  काम  बहुत  लम्बा-चौड़ा

 ्

 औै

 और  उसमें  बहुत  समय  लगेगा  ।  ये
 सब  फाईलें  कन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  सीमा  शल्क  बो  में

 स्थानों  पर  बिखरी  हुई  हैं  तौर  उनमें  से  कछ  फाइलें  शाह  श्रायोग  जैसी  बाह्य
 एजेन्सियों  के  पास  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशिस्ट  पार्टी  झ्रथवा  पार्टियों  के  बारे  में

 विस्तृत  जानकारी  चाहते  तो  इससे  संबंधित  सूचना  एकत्र  करके  पेश  की  जा  सकती है

 श्रागा  खां के  बंगले  को  बिक्री

 4264.  stan  भषण  तिवारी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वाकेश्वर  स्थित  श्रागा  खां  के  बंगले  की  बिक्री  श्रमरोकी  मिशन  को

 विदेशी  मद्र  में  दी  गई  थी

 यदि  तो  कितनी  कीमत  पर

 क्या  ज्क्त  सौदे  के  लिये  fora  बैक  ore  इंडिया  से  श्रनुमति  गई थी  ?
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 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  नहीं  ।  परन्तु  बालकेश्वर  बम्बई  में

 मुनिवरावाद  धर्माध  ट्रस्ट  के  स्थल  के  लिए  जमीन  बेंचने  पहली  1972  तक

 दिवंगत  प्रिस  श्रलीखान  की  सम्मत्ति  का  एक  हिस्सा  के  बारे  में  श्रमरीकी  मिशन  से

 चीत  चल  रही

 उस  जमीन  का  बिक्री  मूल्य  89  लाख  रुपये  होगा ।

 ऐसे  मामले  में  भारत  सरकार  श्रौर  संबद्ध  राज्य  सरकार  की  अनुमति  लेना  जरूरी

 होता

 HIGH  GRADE  ASSISTANTS  FOR  S.C.  AND  5.0  IN  L.LC.,  LUCKNOW

 4265.  SHRI  RAM  LAL  RAHI:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 and
 Scheduled  Tribes  in  the  Life  Insurance  Corporation,  Lucknow  have  not  been  filled  through

 (a)  whether  reserve  posts  of  higher  grade  Assistants  for  the  Scheduled  Castes

 promotions  in  July,  1977  though  candidates  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  possessing  requisite  qualifications  are  available  in  the  department;  if  so,  the  reasons
 for  not  giving  them  promotions;

 (b)  whether  reserved  posts  were  declared  unreserved  deliverately  for  making  appoint-
 ments  against  these  posts  in  an  arbitrary  manner  and  whether  appointments  have  already

 therefor;  and
 been  made  thereon,  if  so,  the  criteria  for  these  appointments  and  the  officers  responsible

 for (0)  whether  Government  propose  to  take  action  against  the  officers  responsible
 showing  deliberate  neglect  against  the  persons  belonging  to  scheduled  castes  and  scheduled
 tribes  and  whether  Government  propose  to  appoint  person  belonging  to  the  scheduled  castes
 and  scheduled  tribes.  against  these  reserved  posts  and  if  so,  by  what  time  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  to  (c).  The  required
 information  is  being  colle

 cted.
 It  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  it  is

 received.  )

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्ता  कार्यालय  दिल्ली  के  खजाने  से  वितरित  किये  गये  धन  के

 बारे  में  समय  समय  पर  जांच

 4266.  श्री  मोहनलाल  fafaa :  क्या  वित्त  मंत्री  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  समाहर्ता  कार्यालय

 दिल्ली  के  खजाने  से  धन  के  गबन  के  बारे  में  5  1977  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 6486  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्दीय  उत्पाद  शल्क  समाहर्ता  कार्यालय  दिल्ली  के  खजाने  से  धन  के  गबन

 से  संबंधित  मामले  में  29  1977  को  18,321. 00
 रुपये

 की  जिस  राशि  का  मिलान

 किया  जाना  क्या  उसका  इस  बीच  में  मिलान  कर  लिया  गया  है  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या

 क्या  विभिन्न  पार्टियों  को  वितरित  किये  गये  धन  को  समय-समय  पर  जांच  की  जाती

 है  भ्र  यदि  तो  ऐसी  जांच  करने  वाले  श्रधिकारियों  के  नाम  श्र  पदनाम  क्या  हैं  श्र

 किन  परिस्थितियों  में  संदर्भाधीन  वितरित  की  गई  राशियों  का  मिलान न  हो  श्रौर

 क्या  इस  समाहर्ता  कार्यालय  के  किसी  वरिष्ठ  श्रधिकारी  को  इस  गलती  के  लिए
 द जिम्मेदार  ठहराया  गया  2 =  शौर  दि  तो  उसका  कया  निप्कर्ष  निकला ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  दिनांक  29-7-77
 समायोजन  के  लिए  बाकी  पड़ी  रोकड़  की  कमी  जो  पहले  8321,  00  रुपये  बताई  थी
 कतिपय  समायोजनों  के  कारण  थोड़!सा  परिवर्तन  gar  रोकड़  की  वास्तविक  कमी  29-7-
 77  को  18300,  3.0  रुपये  बनती  इस  रकम  में  12  1977  तक  2240.  70

 रुपये  वसूल  कर  लिये  गये  बकाया  जो  समायोजित  होनी  बाकी  16086. 0  3
 रुपये

 विभाग  के  विभिन्न  अधिकारियों  को  पेशगी  के  ea  में  वितरित  की  गयी  रकम

 की  सावधिक  जांच  नहीं  की  गई  थी  क्योंकि  पेशगी  की  पर्चियां  खजांची  द्वारा  रखी  जाती

 थी  wit  वह  उन्हें  आहरण  श्रौर  वितरण  अधिकारी  की  जानकारी  में  तभी  लाया  जब  उसे  भ्रप्रैल

 1977  में  अपने  पद  का  कार्यभार  सौंपने  का  आ्रादेश  दिया  गया  था ।  1971  से

 1977  तक  की  अवधि  के  दौरान  चार  मुख्य  लेखा  भ्रधिकारी  थे  जिन्होंने  भ्राहरण  श्र  वितरण

 अधिकारियीं  के  रूप  में  कार्य  किया  ।

 मुख्य  लेखा  नियंत्रक  द्वारा  की  गयी  जांच  पड़ताल  से  पता  चलता  है  कि  खजांची

 स्वयं  ait  ee  अधिकारियों  के  सहयोग  धन  के  दुरुपयोग/गबन  के  लिए  जिम्मेदार  था

 यह  भी  प्रतीत  होता  है  कि  meer  तर  वितरण  शअ्रधिकारी  नियमों  के  श्रन्तगंत  की  जाने  वाली

 ay  faa  सावधिक  जांच  करने
 के

 मामलें  में  लापरवाह  रहे  थे  ।  क्या  चूकों की
 जिम्मेदारी

 हर्तालय  में  किसी  वरिष्ठ  शभ्रधिकारी  की  यह  केवल  केन्द्रीय  जांच  ब्यौरो  द्वारा  पुरी

 पड़ताल  किये  जाने  के  बाद  ही  निश्चित  किया  जा  सकता

 AIR  SERVICE  FOR  LADAKH

 4267.  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Government.  are  considering  a  proposal  to  introduce  air  service  in  Ladakh;
 and

 if  so,  whether  it  is  proposed  to  introduce  air  service  during  winter  months  this
 year  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK):  (a)  and  (b).  Indian  Airlines  propose  to  start  a  bi-weekly  service  from  Sri-

 infrastructure nagar  to  Leh  by  Boeing-737  aircraft  from  April  1978,  provided  facilities
 that

 time.
 including  civil  works  for  the  taxi-track  and  parking  apron  at  Leh  are  completed  by

 तेयार  शुदा  veal  के  लिए  एक  समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 4268.  श्री  alo  Fo  जाफर  शरीफ :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार
 के  विचार  तैयार  शुदा  sai  के  छोटे  निर्माताश्रों  के  हितों  देखरेख

 के  लिए  एक  समिति  गठित  करने  का  ak

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  र्पति ध  ate  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :

 जी  नहीं

 प्रन  नहीं  उठता
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 ~
 तोसरे  fava  के  देशो ंके  साथ  कपड़े  के  बारे  म  वर्तमान  बातचीत  पर  यूरोपीय

 अधिक  समुदाय  का

 4269.  श्री  एम०  रामगोपाल  कपा  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूरि  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  सरकार  का  ध्यान  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  साथ  कपड़े  के  बारे  में  चालू

 वार्ता  पर  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  रवैये  की  शोर  दिलाया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 है

 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 जी  at

 भारत  तथा  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  बीच  वार्ता  के  दो  दौर  हो  चुके
 से  l भ्रभी  तक  करार  को  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 तम्बाक् पर वसुल किया गया पर  वसुल  किया  गया  उत्पादन  शुल्क

 14270.  श्री  राज  केशर  fag:  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  में  तम्बाकू  का  कितना  उत्पादन

 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  उत्पादित  तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क  किस
 दर  से

 लगाया

 गया  तथा  इस श्रवधि में  उस  पर  कितना  उत्पादन  शुल्क  वसूल  किया  गया  ;  श्रौर

 उत्पादन  शुल्क  की  इतनी  कम  राशि  वसूल  करने  से  क्या  कारण  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश
 :

 विगत  फसल  वर्षों

 अर्थात  1973-74,  1974-75  श्रौर  1975-76  के  दौरान  श्रनिमित  तम्बाकू का  उत्पादन  क्रमशः

 4188,  2999  श्रौर  4424  लाख  किलोग्राम  था

 1974-75 में  aa  तक  की  श्रवधि  में  श्रनिमित  तम्बाकू  पर  लगाये  जाने  वाल  उत्पाद

 शुल्क  की  प्रभावी  दरों  को  amit  वाला  एक  विवरण  संलग्न  1974-75  ,  1975-76

 की  राधि  95.56,  92.19: 1976-77  में  वसुल  किये  गये  उत्पाद-शुल्क

 आर  104.16  करोड़  रुपये  थी  ।  तम्बाक  के  मामल  में  तीन  वर्ष  या  इससे  अधिक  समय  के

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  दिये  बिना  भाण्डागारण  की  पद्धति  इसके  श्रलावा  निर्यात  किये

 वाले  या  कृषि  प्रयोजनों  में  होने  वाले  तम्बराक  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 नहीं  लगाया  जाता
 ।  तदनुसार  किसी फसल  श्रौर  उस  पर  वसुल  किये  शुल्क  के  बीच

 कोई  सीधा
 सम्बन्ध  नहीं  इन  बातों को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि

 वसुल  किये गये  शुल्क  की  राशि  कम  टी०  1386/77]

 IMPORT  LICENCES  OBTAINED  BY  AYURVEDIC  PHARMACEUTICAL
 FIRMS  OF  INDORE

 4271.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA  :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  374  local  Ayurvedic  Pharmaceutical  firms  of  Indore  had  got
 edica

 impcrt
 licences  for  importing  m  CQ1iCd  |  yaw  material  du Ady  I  ‘ing  1975;
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 ol oe

 (0]  whether  those  firms  had  sold  imported  medicinal  raw  material  worth

 ae
 along  with  the  import  licence  in  collusion  with  drug  control  dep  क

 ear  d  black  money:  and
 had

 (c)  if  so,  the  action  taken  thereon ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  (2)  COMMERCE  AN  IVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  e€m- (SHRI  ARIF  BAIG)  (a)  The  Honourab
 ह  is  perhaps  referring  to  the  list  of  374  Ayurvedic  Pharmaceutical  firms  of  ndore

 figuring  in  the  list  furnished  by  the  Drug  Controller  of  Madhya  Pradesh  the
 Pahuja  Committee  appointed  by  the  M.P.  Government  None  of  these  firr  were

 granted
 any  import  licence  during  197

 s  worth
 Rs.

 (b)  &  (c).  These  374  firms  were  ह  to  have  misutilised  imported  goo
 68.63  lakhs  imported  during  the  period  prior  to  1975.

 The  C.B.1.
 s  Rs.  1  lakh  or  more.

 took  up  for  investigation  those  instances  where  the  value  of  the  licence
 (The  State  Government  is  reported  to  have

 ew

 inves-
 ation  in  respect  of  others).

 6  firms  was As  a  result  the  C.B.I.  registered.  20  cases  of  which  1  case  er
 take  up  in  1973  &  19  cases  involving  227  firms  were  taken  up  in

 al
 of  the  20  cases  referred  to  above,  prosecution  has  been,  launch  16.0  cases.

 Invest  tion  report  in  respect  of  one  more  is  under  examination  and  BI  is  to
 snbm  their  reports  in  respect  of  others.

 ak
 उत्तार  बिहार में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  स्थापना  a

 |

 लोग

 श्री  युवराज  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह यह  बताने

 की  कपा  करेंगे
 127

 क्या  उत्तर  बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  की

 ™

 r s&h  संख्या  में

 लोग  थापित
 end  मे

 तो  वहां  स्थापित  सरकारी  क्षेत्र
 के

 नाम  क्या  हैं

 कहां-कहां  जि  उनसे  कितने  ल
 पित  हुए

 ये  शरर नाम कर र उनमें  a  कितने
 AON

 तक  बेरोजगार हैं
 ह

 सरकार  श्रौर  विस्थापित  लोगों
 के  व्
 ह  ह तय हुआ्ना

 iT fH  हा  इच

 समय  न  लोगों  को  प्राथमिकता दी  जायेर्ग y  a
 )

 क्या  इन  विस्थापित लोगों  के  साथ
 eer  किला  लद

 कॉ

 यदि  तो  सरकार  उन्हें  he  तक  काम  पर  लगा  लिया  जायेगा  श्रौर  यदि

 उन्हें रोजगार  प्रदान  नहीं  किया  जायेगा  तो  इसके

 कया  कारण
 हैं

 ! . वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  से  (=)  की  जा  रही  है  दौर  वह

 सदन-पटल  पर  रख दी  जायगी ।
 व

 DISPARITY  पुर  WHOLESALE  AND  RETAIL  OE Set Fh Hi | PRICES OF  PULSES

 SHRI  UGRASEN  Will  the  of  COMMERC  E  AND
 C{VIL

 SUPF  IES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 fa  whether  gram,  gram  dal  kabuli  gram,  pea,  etc  e  also  as  pulses;

 (b)  hether  Government  are  aware  that  there  wide  ee in  wholesafe  and
 retail  price  and  whether  retailers  do  not  reduce  th  prices  even  after  a  reduction  is
 made  in  t

 prices  by  the  wholesalers;  and

 and
 (0)  ्  se  th  steps  being  taken  by

 snt  to  reduce  retail  prices  in  this  regard
 ihe.  time  which  the  sai  y would ould  be  removed  and  the  steps  to  be  taken

 against  the  retailers ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  प  E  INISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 | SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  we  K.  GOYAL):  (a)  Yes,  Sir,

 (b}  On  the  basis  of  information  made  available  by  some  States,  it  does  not  appear
 that  there  is  wide  disparity  in  wholesale  and  retail  prices  except  short  term  fluctuations
 in  wholesale  prices  which  do  not  generally  get  reflected  in  the  retail  prices.  Sometimes
 variations  may  also  become  wide  because  of  temporary  localised  shortages.

 (c)  In  order  to  keep  the  difference  between  the  wholesale  and  retail  prices  within
 reasonable  limits,  efforts  are  being  made  to  increase  the  production,  and  hence  availa-

 bility,  of  pulses.  Efforts  are  also  being  made  to  import  pulses.  10,000  tonnes  of  lentils
 from  Turkey  will  be  shortly  available  in  the  market.  Central  Government  has  recently
 impcsed  restrictions  on  the  stocks  of  pulses  that  the  wholesalers,  retailers  and  millers
 can  hold.  State  Governments  have  been  asked  to  enforce  these  stock  limits  vigorously..
 Some  quantities  of  pulses  are  being  sold  through  National  Agricultural  Cooperative
 Marketing  Federation  of  India  Ltd.  (NAFED)  and  National  Consumers’  Cooperative
 Federation  (NCCF)  at  retail  prices  which  are  significantly  lower  than  the  market  prices.
 In  addition  State  Governments  have  been  asked  to  take  measures  such  as  holding
 meetings  periodically  with  dealers,  selling  pulses  through  selected  depots,  enforcing
 price  display  orders  and  Foodgrains  Dealers  Licensing  Order.

 खाद्य  पदार्थो ंके  रूप  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  श्रत्यावश्यक  वस्तुझ्रों  का  निर्यात

 4274.  श्री  समर  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  fi

 गत  तीन  वर्षों  में  विदेशों  को
 निर्यात  की

 गई  भ्रत्यावश्यक  वस्तुभ्रों  विशेषकर

 खाद्य  पदार्थों  के  रूप में  प्रयोग  की  जाने  वाली  वस्तुभ्नों  के  बारे  में  तथ्य  कया  है  ;

 ऐसी  acquit  के  निर्यात  का  रुपयों  में  मुल्य  क्या  श्रौर

 उन
 खाद्य  पदार्थों  तथा  प्रन्य

 भ्रत्यावश्यक  वस्तुभ्ों  के  बारे  में  तथ्य  क्या  है  जिनका
 निर्यात  बन्द  कर  दिया  गया  है  ्रौर  रुपयों  में  इसका  मूल्य  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ait  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शरीफ

 बेग )  :
 तथा  :

 खाद्य  की  चुनिन्दा  अ्रत्यावश्यक  वस्तुझ्ों  के  निर्यात  दर्शाने  वाला  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 जिन  प्रमुख  मदों  के  निर्यात  पर
 1977

 के  दौरान  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  उनमें

 ये  शामिल  ताजी  सब्जियां  तथा  श्रलसी  का  सुती  करड़ी  के

 लट॒ठों  के  रूप में  कच्ची  लट्ठे  के  रूप  में  सागवान  की  पी०  वी ०  सी ०

 दुग्ध  चुर्ण  का  भ्रथवा  पुरी  क्रीम  बेवी  मिल्क  तथा  कीटाणु  रहित  किया

 हन्  तरल  रही  जिसमें  रही  श्रखबारी  कागज  भी  शामिल  1976-77  के

 दौरान  इन  मदों  के  निर्यातों  का  मूल्य  लगभग  62  करोड़  रु०
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 विवरण

 खाद्य  की  चुनिन्दा  मदों  के  निर्यात

 रु० )

 1975-76
 197478

 1976-77

 1.  सोटे  अनाज

 (1)  बिना  पिसा जौ
 0.4  1.2  371.6

 (11  )  मक्का  बिना  पिसी  21.3  2.5

 (iii)  गेहूं  ,  जौ  तथा  मकका  को
 छोड़कर

 2.  दलहन  तथा  उनका  श्राटा  156.  6  219.  5  237.5

 3.  चीनी  33971  47475  14972

 4  (1)  जमा  gar  TUUNCUINE  तेल  सोफ्ट  (

 रेप  कोल्जा  तथा  सरसों  के  तेल  सहित  )  31.4  18.3  203.4

 (11)  हाइड्रोजेनेटिड ्रायल  तथा  मूंगफली  की

 ह  153.3 बसा  46.6  104.2

 (1)  दूध  तथा  नीम  3.3  25.6

 (ii)  अंडे  4.1  8.1  86.5
 क  ~

 (iii)  मछली तथा  मछली  से  बनी  च  6617  12718  18025

 मंगफली  6291  6524 ८५
 ee  ee 2557.0

 EXPORT  OF  FOOD  ARTICLES

 4275.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  food  articles  exported  to  foreign  countries  by  Government

 during  the  last  two  years  and  the  names  of  the  firms  and  parties  to  which  licences  were

 given  for  the  export  of  food  articles  during  the  period;  and

 (b)  the  foreign  exchange  earned  as  a  result  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIFS  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG) :  (a)  &  (b).  Statistics  of

 exports  of  food  articles  and  their  values  are  published  regularly  in  the
 Statistics  of  the  Foreign  Trade  of  India,  Vol.  I  Exports  and  Re-exportsਂ  by  the  Director
 General  of  Commercial  {Intelligence  and  Statistics,  Calcutta.

 ate  not There  are  a  number  of  food  articles  for  the  export  of  which  licences
 required.  In  those  cases  where  licences  are  issued,  particulars  of  such  licences  are
 regularly  published  in  the  Bulletin  of  Industrial  Licences,  Import  licences  and

 Export
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 रुपये  के  सल्य  घ  मर
 ८प्नए  के  कारण  facet  मुद्रा  में  लाभ|हानि

 4276.  श्री  डी०  व  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारतीय  मुद्रा  को  पौण्ड  स्टलिंग  से  श्रसम्बद्ध  करन ेके  बाद  भारतीय  रुपये  की

 दर  में  घट  बढ़  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  के  रूप में  अब  तक  कितना  लाभ  asa  हानि  हुई

 (a)  क्या  उक्त  के  दौरान  रूबल  की  तुलना  में  रुपये
 के  मूल्यों  में  कोई  कमी  हुई

 @>

 )  यदि at,  तो  कहां  तक  कमी  हुई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  रुपये  की  विनिमय  दर  को  स्टरलिंग के

 साथ  जोड़ने  की  व्यवस्था  25  1975  से  उस  समय  समाप्त  कर  दी  गई  जब  भारत  ने

 कं रुपये  की  विनिमय दर  श्रपने  मुख्य  व्यापारिक  भागीदारों  की  मुद्राप्ों  की  डाली

 दर  निश्चित  करने  की  प्रणाली  gaat  ली  waft  इसके  परिणामस्वरूप  रुपये  की

 विनिमय दर  को  श्रपने  मुख्य  व्यापारिक  भागीदारों  की  मुद्रा ष्  में  हुई  घट  बढ़  के  श्रनुसार

 बनाए  रखा  जा  सका  है  लेकिन  विश्व  के  मद्रा  बाजार  जहां  मख्य  भ्रपनी-भ्रपनी  विनिमय

 दरें  तय  करने के  लिए  खुली  छोड़  दी  गई  विदेशों  में  होने  वाली  घटबढ़  का  रुपये  की  विनियम

 दर  पर  श्रनिवाये रूप  से  प्रभाव  पड़ता  चूंकि  इस  घटबढ़  से  कभी  रुपये  का  मूल्य  बढ़ता

 है  श्रौर  कभी  कम  होता  है  श्रौर  चूंकि  ये  लेनदेन  अलग-अलग  समय  पर  कई  मुद्राओं  में  होते
 इसलिये  नई  भ्रपनाएं  जाने  के  बाद  हुए  लाभ  या  हानि  का  सही  सही  क  लगाना

 कठिन है  ।

 जी  ,  नही ं।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता

 चांदनी  चौक  ait  उसके  शास  पास  के  क्षेत्र  में  तस्करी  के  सोने  का  व्यापार

 4277.  श्री  ama  बोरोले  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  21  1977  के  एक्सप्रैसਂ  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की
 4 r  ध्यान  गया  कि  चांदनी  चौक  श्रौर  उसके  झ्रासपास  की  गलियों  में  श्रनेक  नियमित

 शआधार पर  तस्करी  के  सोने  का  काफी  व्यापार  कर  रहे हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  श्रौर

 सरकार  की  नाक  के  नीचे  इस  गतिविधि  को  रोकने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल )  और  :  जी  हां  ।  इस  सम्बन्ध

 एक  समाचार  प्रकाशित  gas  ।  चांदनी  चौक  दि  ली  उत्तर  भारत  म  अत्यन्त|  महत्व

 सर्राफा  बाजारों में  से  एक  है  पीछे इस  क्षेत्र  में  कई  बार  विदेशी  सोना  पकड़ा  गया  ।  समाचार  से

 यह  भी  संकेत  मिलता है  कि  भारत-पाकिस्तान सीमा  पर  तस्करी  विरोधी  उपायों  से  तस्करी  aga
 कम  हो  गई  है  ।

 तस्करी  को  समाप्त  करने  हेत  ale  निवारक  व्यवस्था  को  ऐसे  व्यक्तियों

 जिन  पर  सोने  की  तस्करी  करने  का  सन्देह  गतिविधियों के  बारे  में  agen  एकत्न  करने
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 पी ij
 ढ़

 बन  ने  अर  सोने  को  छुपाकर  रखने  त्ौर  उसके  निपटान के हवाई  ड अड्डा  पर  सतकंता  को  सु

 सम्भावित  स्थानों  at  जांच-पड़ताल  तेज  करने  के  लिये  उचित  रूप  से  ध  किया
 गया  है  |

 इसके  श्रलावा  तस्करी  विरोधी  जिनमें  संवेदनशील  क्षेत्रों  की  गश्त  भी  शामिल  को

 शर  afr  कारगर  बनाया गया  है  |

 BUSINESS  TRANSACTED  BY  1..1.(:.  DURING  LAST  TEN  YEARS

 4278.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state

 (a)  the  value  of  the  business  transacted  by  Life  Insurance  Corporation  during  the
 last  ten  years;

 (b)  the  value  of  the  current  business;  and

 (c)  the  value  of  the  business  matured ?
 (QLIDT THE  MINISTER  OF  FINANCE  (omkl  H.  M.  PATEL)  ०  (a)  The  new  business

 transacted  by  LIC  during  the  last  ten  years  has  been  as  under

 (In  crores  of  Rupees)

 Year  Sum  Assured

 1967-68  844

 1968-69  929
 1969-70  1036
 1970-71  1303
 1971-72  1640
 1972-73  2075
 1973-74  2586
 1974-75  3112
 1975-76  5385
 1976-77  5119

 (b)  The  sums  assured  the  bonuses  in  respect  of  business  in  force  on  31-3-1977

 were  Rs.  17942  crores.

 (c)  Claims  during  1976-77  (by  de  a ath ६11  CALI ्य and  ree वकी  ty  )  amounted  to  Rs.  174  crores. a

 चाल  अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य  पर  पटसन  के  रेशे  का  श्रायात

 4279.  sit  साधवराव  सिन्धिया
 :  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  शौर  सहकारिता  मंती

 क्या  सरकार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर  पटसन  के  रेशे  का  श्रायात  करने के  प्रश्न

 पर  विचार  कर  रही है  जिससे  देश  में  उसकी  कमी  को  दूर  किया जा

 क्या
 कुछ  पटसन  जिलो ंने  सरकार  से  मूल्य  में  राज  सहायता  fad  बिना  उसे  खरीदने

 की  इच्छा  व्यक्त  की

 यदि  तो  उन  मिलों के  नाम  क्या

 उसका  कितने  मात्रा  में  किये  जाने  की  श्राशा है  ?

 वाणिज्य  नागरिक  पूति  अर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ
 ~

 :  से
 भारतीय  पटसन

 निगम
 को

 उपभोक्ता
 मिलों  द्वारा  दिये  गये  पुख्ता मांग  पत्रों  के

 अधार पर  उपलब्ध  ग  कं  से  कच्चे  पटसन  का  श्रायात  करने  के  लिये  प्राधिकृत किया  गया

 है  |
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 श्रब  तक  केवल दो  तलक  इंडस्ट्रियल  a  गसायटी  लिमिटेड  तथा  बेलीमेरला  जूट

 मिल्स  ने  बंगला  देश  के  पटसन  की  15,000  गांठों  की  कुल  मात्रा  के  लिये  पटसन  fare  के

 पास  मांग  पत्न  भेजे  हैं  |

 कृषि  के  बिकास  के  बारे  में  नई  ग्राथिक  नीति

 4280.  श्री  माधवराव  fatzeran  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  प्राथमिकता के  श्राधार पर  कृषि  के  विकास को  बल  देते  हुए  नई

 अधिक  नीति  संबंधी  प्रस्ताव  तैयार  किया जा  रहा  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उद्योगपतियों ने  इस

 पर  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  प्रकट  की  श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  जी  at

 a  कुछ  क्षेत्रों  में  इस  तरह की  श्राशंका  प्रकट  की  गई  है.कि  कृषि  क्षेत्र  के
 विकास पर  ज्यादा  जोर  दिये  जाने  से  श्रौद्योगिक  aa के  खास  तौर  पर  पंजी  प्रधान

 उद्योग  धन्धों  तथा  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  करने  वाल  उद्योग  धन्धों  में  किए  जाने  वाले  पंजी

 निवेश  पर  प्रतिकूल प्रभाव  पड़  सकता है  ये  श्राशंकाएं  निराधार  क्योंकि  कृषि  तथा

 दोनों  क्षेत्रों  के  विकास  के  aye  विकास  के  समग्र  कार्यक्रम  के  जुड़वाँ तत्व

 इसलिये  वे  परस्पर  श्रनुप्रक

 गौर  ्र
 हाथ  से  बने ने  गये  ऊनी  कालीनों  का  निर्यात

 4281.  श्री  माधवराव  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाथ  के  बुने  हुए  ऊनी  कालीनों  के  निर्यात में  रिकार्ड  वृद्धि हुई

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र  में  निर्यात  करने  वाले  देशों  में  हमारे  देश  को  सर्वोच्च  स्थान

 मिला है  ;

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  में  सरकार  ने  क्या  प्रतुमाः  लगाया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागिरिक  पूर्ति  at  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 भारत  से  हाथ  से  बुने  हुए  ऊनी  कालीनों  के
 निर्यातों

 में  भ्रभूत  पूर्व  वृद्धि  हुई  है  ak

 भारत  कालीनों  का  सबसे  श्रग्रणी  निर्यातकों  में  एक  है  ।

 (a)  aaa है  कि  1976-77 में  ऊनी  नमदों  तथा  दरियों  श्रादि  के  निर्यात

 6.41  करोड़  रुपए  मूल्य  के  हुए  जबकि  1975-76  के  दौरान  41.42  करोड़ ko  ही
 र्यात हए  थे  |

 COMPLAINTS  AGAINST  M/S  NALIKUL  PRIVATE  LIMITED

 4282.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  any  complaints  have  been  submitted  against  INL/S,. WA  Nalikul  Private
 Limited,  Nalikul,  District  Hooghly  by  a  Member  of  Parliament  during  the  first  week  of
 August,  1977  and  during  the  second  week  of  September,  1977;
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 (b)  if  so,  the  details  of  the  action  taken  by  Government  the  rcon,  and

 (c)  if  no  action  has  been  taken,  the  reasons  therefor ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (8)  Yes,  Sir.

 (b)  Search  and  seizure  operations  have  been  conducted  by  the  Income-tax  authori-
 ties  under  section  132  of  the  Income-tax  Act,  1961,  in  November,  1977  in  the  factory
 and  Head  Office  of  M/s  Nalikul  (P)  Lid.,  the  office  and  residential  premises  of  the

 Managing  Director  Shri  K.  Bhuteria,  former  Secretary  Shri  A.C.  Bhuteria  as  also  the

 residence  of  Shri  S.  B.  Singh  Dugar,  Director.

 These  operations  have  led  to  the  seizure  of  a  large  number  of  books  of  account/
 development  works  in  Chhabra,  Rajasthan,  and  the  main  project  which  have  benefited
 sealed.

 (c)  Does  not  arise.

 AMOUNT  DISBURSED  BY  THE  NATIONALISED  BANKS  FOR
 AGRICULTURAL  DEVELOPMENT

 4283  SHRI  CHATURBHUJ  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  06  pleased  to
 State  :

 The  amount  disbursed  by  the  Nationalised  Banks  for  agricultural  development  and

 development  works  in  Chhabra,  Rajasthan,  and  the  main  project  which  have  benefited
 thereby  ,

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  The  total  advances  made

 by  one  branch  of  a  public  sector  bank  located  in  Chhabra,  District  Kotah  of  Rajasthan
 as  at  the  end  of  June,  1977  were  Rs.  10  lakhs.  These  advances  have  been  made  mainly
 for  meeting  the  credit  requirements  of  wholesale  and  retail  trade  in  the  area.

 एयर  इंडिया  की  सेवाश्रों  के  बारे  में  कनाड़ा  के  साथ  द्विपक्षीय  करार

 4284.  श्री  के०  राममूर्ति :  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एयर  इंडिया  सरकार  पर  कनाडा  सरकार  के  साथ  एक  ऐसा

 पक्षीय  करार  करने  हेतु  बातचीत  श्रारम्भ  करने  के  लिये  दबाव  डाल  रही  है  जिसम  एटलांटिक

 के  भ्रार-पार  पेरिस  से  टोरन्टो  तक  सात  श्रतिरिक्त  विमान  सेवाओं की  व्यवस्था

 (a)  इस  मंत्रालय ने  एयर  इंडिया  के  Waa  के  बारे  में  कनाडा  सरकार  के  साथ

 कहां  तक  वातचीत की  श्रौर

 क्या  वार्ता  श्रारम्भ की  गई  है  श्रथवा  नहीं  यह  द्विपक्षीय  करार  कव  तक

 किये  जाने  की  ?

 पर्यटन  ste  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  :  से  एयर  इंडिया ने
 एक  द्विपक्षीय  विमान  सेवा  करार  करने  के  लिये  कनाडा  सरकार  से  बातचीत  श्रारम्भ  करने  के

 प्रश्न
 को

 सरकार  के  साथ  उठाया  ताकि  एयर  इंडिया  टोरांटो  के  लिये  परिचालन कर  सके  ॥
 इस  प्रश्  को  कनाडा  सरकार के  साथ  उठाया  गया  था  परन्तु  श्रभी  तक  उन्होंने  कोई  श्रनुकूल

 उत्तर नहीं  दिया  है  ।  इस  मामल का  लगातार  श्रनुसरण  किया  जा  रहा  है  कनाड़ा  के  लिये

 चालित  की  जाने  वाली  सेवाओं  की  संख्या  तथा  ऐसे  स्थानों  का  निर्णय  जहां  से  होते  हुए  ऐसी

 सेवाएं  परिचालित  तब  किया  जायेगा  जब  कनाडा  सरकार  के  साथ  वातचीत  हो
 जाएगी  ।
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 105%,  1977  से  झायकर  के  छापे

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि : 4285.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त

 1  1977  से  मीसा  के  श्रधीन  कितने  तस्करों  को  गिरफ्तार  गया

 1  1977  से  मारे  गए  श्रायकर  के  छापों  का  ब्यौरा  क्या  है  झर  इन

 सभी  मामलों  में  कितनी  लेखा-वाहय  श्रास्तियों  पता  श्रौर

 देश  में  तस्करी  रोकने  श्रौर  काले  धन  का  प्रसार  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :
 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा

 तस्करी  क्रिया-कलाप  निवारण  अ्रधिनियम  ,  1974  के  उपबन्धों  के  श्रन्तर्गंत  जारी  किए  गए

 नजरबन्दी  के  त्रादेशों  के  श्रनुसरण  1-4-1977  से  3-12-77  तक  की  प्रवरधि  के

 100  व्यक्ति  नजरबन्द  किए गए  हैं  ।

 1  1977  श्रौर  31  1977  के  बीच  271  मामलों  में  तलाशी

 लेने  अर  छापे  मारने  की  कार्यवाहियां  की  164.  82  लाख  रुपये  मूल्य  की  परिसम्पत्तियां

 पकड़ी गई

 सरकार  ने  तस्करी  को  रोकने  के  निवारक  तथा  प्रवर्तन  तन्त्र  को  सुदूढ़

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  क्रिया-कलाप  1974  के

 बन्धों  को  चयनात्मक  उपयोग  करके  श्र  सहज  ही  प्रभावित  होने  वाली  वस्तुभ्नों  को  उचित

 दरों  पर  ate  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उपयुक्त  श्राधिक  उपाय  कर  के  तीन

 तरफा  हमला  शुरु  किया हैं  ।

 प्रत्यक्ष  कर  प्राधिकारियों  द्वारा  wa  कर  श्रपबंचन  को  रोकने  के  गप्त  सुचना

 एकन्न  जांच  लेखा-बहियों  की  जांच  पड़ताल  करके  तथा  तलाशियां  लेकर  एक

 समन्वित  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  श्रायकर  विभाग  काले  धन  के  विरुद्ध  छेड़  गए

 की  कुछ  उल्लेखनीय  विशेषतायें  ये  है  —aq  कर-निर्धारितियों  का  पता  लगाने  के  लिए

 समग्र  रूप  से  तथा  सुव्यवस्थित  सर्वेक्षण  उपयोगी  सुचना  एकत्न  उसका  मिलान  करने

 at  उसे  कर-निर्धारण  अ्रधिकारियों  तक  पहुचाने  की  व्यवस्था  को  सरल  श्रौर  कारगर

 कर-अ्रपवंचकों  को  दण्डित  करने  की  दृष्टि  से  गृप्त-सुचना  पक्ष  को  श्रौर  श्रधिक  कारगर

 इस्तगासे  के  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  कार्यवाही  करने  के  सम्बन्ध  में  भ्रधिकारियों  प्रशिक्षण

 देता  तथा  कर-दाताग्रों  को  शिक्षित  करने  का  एक  वृहत  कार्यक्रम  चलाना

 पोलेंड  द्वारा  भारत  में  इक्विटी  में  भाग  लिया  जाना

 बताने  की  कृपा  करगे  कि 4286.  डा०  हेनरी  faa  यह

 क्या  पोलेंड  भारत  में  इक्विटी  में  भाग  लेने  पर  विचार  कर  रहा

 क्या  दोनों  देश  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहे  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?
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 faa  मंत्री  एच०  एस०  से  शायद  यह  निर्देश  मसज

 विनेटर  श्राफ  इडिया  लिमिटेड  द्वारा  मँस्ज  र  aay  के  जो  कि  पोलिश  सरकार  की  एक

 मीन  उद्योग  कम्पनी  सहयोग  करने  के  लिए  किए  गए  प्रस्ताव  के  बारे  में  है  ।  इस  प्रस्ताव  के

 प्रनू  सार  प्रतिवर्ष  8400  मैट्रिक  टन  समद्री  उत्पाद  तैयार  किए  जायेंगे  शर  पकड़ी  गई  कुल

 मछलियों  के  मलय  के  कम  से  कम  60  प्रतिशत  मलय  के  उत्पादों  का  निर्यात  करना  होगा

 भारतीय  कम्पनी  में  पोलिश  कम्पनी  के  40  प्रतिशत  सामान्य  शयर  होंगे  ।  इस  सहयोग

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  wales  दे  दिया  है

 CONSTRUCTION  OF  YOUTH  HOTELS  AT  PONDICHERRY  AND  MYSORE

 4287.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL

 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  completed  the  construction  of  Pondicherry  and

 Mysore  Youth  Hotels  and  if  so,  the  accommodation  capacity  thereof  and  the  expenditure

 incurred  thereon;  and

 (b)  whether  Government  plan  to  construct  such  youth  hotels  in  other  hill  stations

 also  and  if  so,  the  names  of  those  places ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 AUSHIK)  (a)  Construction  work  in  respect  of  Youth  Hostel  buildings  at  Pondicherry

 and  Mysore  is  in  progress  and  these  are  likely  to  be  completed  by  1979  The  Youth
 Hostels  wi]  have  a  capacity  of  46  beds  each.  The  expenditure  incurred  so  far  on  these

 projects  is

 Pondicherry  Rs  62,143.00

 Mysore  Rs.  6,661.00

 at (b)  Apart  from  the  above  two  projects  at  present  there  are  Youth  Hostels
 15  other  locations  in  the  country  including  hill  stations,  and  it  is  proposed  to  construct

 a  Youth  Hostel  at  Shillong  also.

 PERMIT  FOR  OPERATION  OF  SCHEDULED  AIR  SERVICES

 4288.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  persons  and  firms  in  private  sector  to  which  permits  have  been
 given  by  Government  for  operation  of  scheduled  air  services;  and

 (b)  whether  Government  have  also  imparted  training  of  operation  to  permit
 holder.  5?

 THE  MINISHER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  (a)  No  permit  for  operation  of  Scheduled  Air  Services  has  been  issued
 to  any  person  or  firm  in  the  private  sector.

 (b)  Does  not  arise

 DRINKING  WATER  FACILITIES  AT  CAMPING  SITES

 4289.  SHRI  DAYA  RAM  SAKYA:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  at propose  to  provide  drinking  water  facility  Camping
 Sites;  and

 (b)  if  so,  the  (penditure  involved  therein  and  the  places  where  this  scheme  will
 be  implemented  ?
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 जिवित
 उत्तर

 THE  MINISHER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  ON  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  Drinking  water  will  be  one  of  the  many  facili-
 ties  to  be  provided  at  Camping  Sites  proposed  to  be  set  up  at  various  centres  in  the
 country.  It  is  intended  to  set  up  four  Camping  Sites  at  Khajuraho,  Panaji,  Pushkar  and
 Amritsar  this  year  towards  the  cost  of  which  the  Department  of  Tourism  will  contribute
 Rs.  180  lakhs  each.

 नेपाल  को  सूती  धागे  श्र  रुई  का  निर्यात

 4290.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  शौर  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेगे  re  :

 क्या  सरकार  ने  नेपाल  को  सूती  धागे  शर  कुछ  किस्मों  की  रुई  का  निर्यात

 करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  क्या  अन्य  देशों  को  भी
 इन  वस्तुओं के  निर्यात  की  अ्रनुमति दी  जाती  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  ak  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 :  (i)  नमक  के  सम्बन्ध में  हां  ।

 (ii)  सुत्त  के  सम्बन्ध में  31-12-1977  तक  500  मे०  टन  के  निर्यात  क  श्रनुमति
 दी  गई

 (iii)  कुछ  किस्मों  की  रुई  के  सम्बन्ध  में  के  उत्तर  में  बतायी  नयी  निर्यात

 व्यवस्था  लागू

 नेपाल  को  छोड़कर  सभी  देशों  को  नमक  के  निर्यात  पर  रोक  है  ।  जहां  तक  सूत

 का  सम्बन्ध  इसकी  सभी  किस्मों  तथा  सभी  काउन्टरों  के  निर्यात  पर  रोक है  (  3  प्लाई तथा  श्रधिक

 प्लाई  के  बटे  हुए  सुत  तथा  टायर  काई  यार्न  को  ।  जोडास  श्रादि

 जैसी  घटिया  किस्मों  की  रुई  के  मामले  में  जिनका  कताई के  लिए  कोई  महत्व  नहीं  खुले

 सामान्य  लाइसेंस  के  Mt  wae  हैं

 भिन्न-भिन्न  देशों  सीमेंट  श्रौर  कोयले  का  बेचा  जाना

 4291.  श्री  पी०  राजगोपाल  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देशों  को  भिन्न-भिन्न  मत्यों  पर  सीमेंट  श्रौर  कोयला
 ~
 बचा  जता  और

 यदि  तो  उनके  मृत्य  क्या  है ं?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  Walaa 4
 में

 राज्य  मन्त्री  आरिफ

 जी  att

 जिन  कीमतों  पर  निर्यात  feu  जाते  हैं  वे  प्रत्येक  गंतव्य  स्थान  के  लिए

 gat  होती  है  जो  इन  बातों  पर  निर्भर  हैं  कि  बाजार  स्थिति  कया

 करने  वाले  देश  में  मद  को  कितनी  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़ता  है  और  कितना  समुद्री

 भाड़ा  बैठता  निर्यात  कीमतें  बताना  देश  के  वाणिज्यिक
 हित

 में
 नहीं

 होगा
 ।
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 हेदराब  में  हुसेन  सागर  पर  होटल  का  निर्माण

 4293.  श्री  पी०  राजगोपाल  कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  में  हुसैन  सागर  की  द्रोर  उन्स्टार  होटल  बनाने  के  लिए  mea

 प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  सहायता  मांगी  श्रौर

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  सहायता  दी  है
 ?

 ः पपषटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  नहीं  ।
 ate

 प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  हैदरबाद  में  हुसैन  सागर  की  तरफ  उन्स्टार  होटल  के  निर्माण  के

 लिए  किसी  सहायता  का  अनुरोध  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋण  ate  भ्रग्रिम  राशियां

 4294.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन  थ

 श्री  Fo  लकप्पा
 ;  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 बैंकों  द्वारा  1977  से  1977  के  ग्न्त  तक  कुल

 कितनी  राशि  के  ऋण  तथा  श्रम्रिम  राशियां  दी

 ये  किन-किन  व्यक्तियों  तथा  व्यापारिक  उद्योगपतियों  को  दिए

 क्या  ऋण  देने  सम्बन्धी  नियमों  में  परिवर्तन  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  कोई

 निवेश  जारी  किए गए

 यदि  तो  उन  परिवतंनों  का  ब्यौरा  कया  ak

 राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  पास  श्रगले  ag  अथवा  प्रतिवर्ष  के  लिए  ऋण  प्रदान  करने

 हेतु  कितने  wWraet-7a  लंबित  पड़े  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  झ्ौर  1977  के  के

 बाद  की  wats  के  दौरान  बैंक  ऋणों के  संवितरण  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  श्रौर  ब्यौरेवार  wins

 प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हो  पाये  फिर  लट मार्च  1977  के  wea  से  लेकर  1977  के

 अन्त  तक  के  बीस  श्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों  ऋणों  के  मोटे  रूप  से  क्षेत्रवार  वितरण  के

 बारे  में  जल्दी  में  उपलब्ध  किए  गए  श्रनुमानों  पर  श्राधारित  aes  श्रनुबन्ध  1  श्रौर  अनुबन्ध

 दिए  जा
 रहे  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 परन्तु  ऋणकर्ताश्रों  के  बीच  वृद्धिगत  ऋणों  को  अलग-गप्रलग  सम्भव  नहीं  है

 क्योंकि  यह  वृद्धि  विभिन्न  कारणों  से  हो  सकती  जैसे  कि  ब्याज  का  लागू  नई

 लिमिट  की  वर्तमान  लिमिट  को  बढ़ाना  अथवा  उससे  श्रधिक  की  निकासी

 आदि

 शौर
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  यह  सलाह

 दी
 गई  है  कि  वे  श्रपेक्षित

 क्षेत्रों  में  ऋण  की  गति  को  इस  प्रकार  बढ़ायें  कि  [1979  तक  कुल  ऋणों  में  उनका

 हिस्सा  33.3  प्रतिशत तक  हो  जाये  ।  उन्हें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  ऋण-प्रसार
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 में  ऐसा  सुधार  करें  जिससे  कि  उपयक्त  तारीख  तक  उनकी  ग्रामीण  अर  श्रधे-शहरी  शाखाश्रों

 में  उनका  जमा  श्रनूपात  बढ़कर  कम  से  कम  60  प्रतिशत  हो  जाये  ।  भारतीय  fra

 बैक  ने  बैकों  को  भीਂ  सलाह  दी  है  कि  वे  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  श्रौर  लघु  सिचाई

 शौर  भूमि  विकास  के  लिए  कृषि  को  ax  डेरी  मछली  बागवानी

 ्रादि  के  लिए  1  1978  के  बाद  में  मंजूर  किए  जाने  वाले  सावधिक  ऋणों  पर  AIX

 छोटे  किसानों  2500/-  रुपयेतक  के  प्रत्यक्ष  व्यक्तिगत  ऋणों  ब्याज  की  रियायती  दरें

 वसुल  करें  |

 शाखाओ्रों  के  पास  भ्रनिर्णीत  पड़े  अआवेदन  पत्नों  के  बारे  में  झांकड़े  ,RHzS  करने  की

 सांख्यकीय  सुचना  प्रणाली  अभी  बन  ही  रही

 ARTICLES  ALLOWED  TO  TOURISTS  WITH  OR  WITHOUT  CUSTOMS  DUTY

 4295.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN :  Will  the  Minister  of  FINANCE  96

 pleased  to  state

 free (a)  the  value  as  well  as  names  of  articles  the  tourists  are  allowed  to  bring
 of  Customs  duty  or  with  customs  duty  for  their  personal  use  or  for  the  people  in  the

 country;  and

 (b)  the  articles  the  import  of  which  is  prohibited  and  the  amount  of  duty  and  fine

 imposed  if  they  are  brought ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  HE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SATISH
 AGARWAL)  :  (a)  A  tourist  can  bring  into  India,  as  his  baggage  free  of  customs  duty
 such  articles  as  are  covered  by  Tourist  Baggage  Rules,  1958,  and  subject  to  the  condi-
 tions  mentioned  therein.  A  copy  of  the  Tourist  Baggage  Rules  1958  is  at  Annexure—
 ‘A’  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-1388/77]

 In  addition,  a  tourist  of  Indian  origin  can  also  import  on  payment  of  duty,  items

 listed  in  para  2(c)  of  the  Import  Trade  Control  Public  Notice  No.  13  of  1971,  a  copy
 relevant  extracts  of  which  is  at  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-1388/
 771.

 (b)  Articles  not  covered  by  the  Tourist  Baggage  Rules  or  ITC  P.N.  13  of  1971
 are  liable  to  penal  action  under  the  Customs  Act.  In  addition  duty  is  also  chargeable.
 The  general  rate  of  duty  on  items  in  passenger’s  baggage  is  120%.

 FOREIGN  MONEY  RECEIVED  BY  GANDHI  EYE  HOSPITAL,  ALIGARH

 4296.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  information  is  given  to  the  Government  regarding  receipt  of  foreign
 money  by  various  institutions  in  India;  and

 (b)  if  so,  the  foreign  money  received  by  the  Gandhi  Eye  Hospital,  Aligarh,  during
 the  past  three  or  five  years  from  each  foreign  institution  and  individuals  country-wise  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  Yes  Sir,  Under
 the  Foreign  Contribution  (Regulation)  Act,  1976,  every  association  having  a  definite
 cultural,  economic,  educational,  religious  or  social  programme  is  required  to  intimate  to
 the  Central  Government  in  |!  ्  prescribed  manner,  abou  the  foreign  contribution
 received  by  it
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 (b)  Since  the  promulgation  of  the  Foreign  Contribution  (Regulations)  Act  on  the

 5th  August,  1976,  the  Gandhi  Eye  Hospital,  Aligarh,  has  received  the  following  foreign

 contributions  :

 Amount  in  Rs. Name  of  the  foreign  organisations
 —

 1.  MISEREOR,  WEST  GERMANY  Rs.  1,94,965.10
 (through  Indo-German
 Social  Service  Society,
 New  Delhi)

 2.  Operation  Eyesight  Rs.  1,98,886.25
 Universal,  Alberta,
 Canada.

 Total  Rs.  3,93,851.35

 INSTITUTIONS  CHANGING  SOLID  AND  MUTILATED  NOTES

 +4297.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  institutions  which  are  taking  interest  in  doing  he  job  of

 changing  soiled  and  mutilated  currency  notes  at  present  and  the  names  of  the  institution
 which  have  been  authorised  at  present  to  do  this

 100.0
 and

 to (b}  whether  Goverment  have  received  complaints  the  effect  that  State  Banks
 in  district  headquarters  do  not  change  soiled  and  mutilated  notes  and  if  so,  the  action
 taken  in  this  regard ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  All  the  public  sector
 banks  have  been  authorised  to  provide  facilities  for  exchange  of  slightly  mutilated  notes
 and  notes  divided  into  two  halves  both  of  which  are  clearly  identifiable  as  being  parts
 of  the  same  Note.  In  addition,  Posts  and  Telegraphs  Offices  and  the  Railways  have  been

 requested  to  accept  slightly  mutilated  or  badly  soiled  notes  in  payment  of  dues.  Notes
 with  major  mutilations  are,  however,  required  to  be  sent  to  or  tendered  at  the  Offices  of
 the  Reserve  Bank  of  India  located  at  Ahmedabad,  Bangalore,  Bhubaneswar,  Bombay,
 Calcutta,  Gauhati,  Hyderabad,  Jaipur,  Kanpur,  Madras,  Nagpur,  New  Delhi  and  Patna

 for  examination  and  payment  if  admissible  under  Reserve  Bank  of  India  (Note  Refund)
 Rules,  1975.

 (b)  Occasionally  complaints  are  received  regarding  non-acceptance  of  soiled  and
 mulated  notes  by  State  Bank  of  India  and  the  public  sector  banks  at  some  places.  Such
 complaints  are  looked  into  by  the  Reserve  Bank  of  India  and  they  advise  the  Head
 Offices  of  the  Bank  concerned  to  offer  necessary  exchange  facilities  to  the  public.

 MUTILATED  CURRENCY  NOTES

 +4298.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  ह  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state

 (a)  Whether  Government  are  aware  that  the  currency  notes  get  mutilated  very
 soon  because  of  the  holes  done  in  an  haphazard  manner  when  these  are  put  on  wads;

 (b)  if  so,  whether  any  step  has  been  taken  to  ensure  that  पाटा प  notes  do  not  get
 mutilated  as  a  result  thereof:

 ७
 (c)whether  any  suggestion  was  rece  ived  by  the  Reserve  Bank  that  currency  notes

 of  five  rupee  and  above  should  be  punched  uniformly  at  the  time  of  their  printing  so
 mutilated: that  the  notes  do  not  get  and
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 (d)  if  so,  the  decision  taken  thereon ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  (a)  &  (b)  The  new
 note  packets  are  stitched  by  machines  in  a  uniform  manner  with  a  thin  steel  wire,  at

 ‘the  currency  and  bank  note  printing  Presses,  and  this  does  not  damage  the  notes.  In

 subsequent  handling,  however,  by  the  banks,  commercial  organisations  and  the  general
 public,  the  note  packets  are  stitched  or  stappled  in  an  haphazard  manner  and  in  the

 process,  the  notes  do  get  damaged  somewhat,  though  it  is  unavoidable.

 (c)  &  (d)  A  suggestion  to  make  two  holes  on  the  notes,  at  the  time  of  printing,
 for  passing  a  cord  through  these  holes,  was  received  but  it  was  not  considered  feasible

 because,  apart  from  the  manual  operation  of  passing  a  cord  through  the  holes  and
 tying  each  and  every  packet  being  a  tedious  and  time  consuming  job,  there  is  the  likeli-
 hood  of  damage  to  the  currency  notes  as  the  perforations  are  likely  to  become  bigger  in

 ‘the  course  of  frequent  handling  of  notes.

 खाद्य  पदार्थों  तथा  भ्रावश्यक  कच्ची  सामग्री  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 4299.  श्री  Ato  Fo  जाफर  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  खाद्य  पदार्थों  तथा  कच्ची  सामग्री  जैसे  कपास

 चमड़ा  लोहा  तथा  फल  तथा  सब्जियां  ak  मांस

 के  निर्वात  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 क्या  एसी  मदों  का  निर्वात  केवल  उस  में  करने  दिया  जाएगा  जब  कि

 वे  मद्दे  देश  में  फालतू  ak

 तो  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  कया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  afer

 :
 से  सब्जियों  खालों  तथा  कच्ची  चमड़्यों  के

 निर्यातों  पर  पहले  से  रोक  लगी  हुई  लौह  श्रयस्क  से  सम्बन्धित  सप्लाई  स्थिति  aor

 जहां  तक  ora  मदों  का  सम्बन्ध  है  उनके  निर्यातों  पर  रोक  लगाने  की  कोई  प्रस्तावना

 नहीं  उनकी  उपलब्धता  तथा  घरेलू  मांग  को  देखते  हुए  उनके  निर्यातों  को  विनियमित

 किया  जाता

 राष्ट्रीयकृत  vat  ढारा  छोटे  किसानों  को  ऋण  सम्बन्धी  सुविधाएं

 4300.  श्री  सुखेन्द्र  सिंह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि

 क्या  सरकार  ने  गांवों  में  सामाजिक  श्रारथिक  स्थिति  को  बदलने  की  दृष्टि  से

 राष्ट्रीयकृत  बकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  निदेश  जारी  किए हैं  कि  गांवों  में

 विशेषकर  छोटे  किसानों  को  ऋण  सम्बन्धी  सुविधायें  भ्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 से |  ह  im \  सर रकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में वित्त  मंत्री  Tao  एम०  :

 विकास  की  प्राथमिकता  को  देख  ते  ड्रा  as  क् ret  प्री Sl  aa  के  बैंकों  को  उनकी  ग्रामीण  wiz Ad  GS

 शहरी  शाखाओं  के  माध्यम  से
 जुटाई  गयी  ज़माशओं  का  60  प्रतिशत  उन्हीं  क्षेत्रों  में  लगाने  की
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 सलाह  दी  सरकार  ने  बैंकों  को  यह  भी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  है  कि  1979

 उनके  कुल  श्रग्रिमों  का  33  1/3  प्रतिशत  कृषि  सहित  प्राथमिकता  प्राप्त  तथा  उपेक्षित

 क्षेत्रों  को  दिया  जाने  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  श्रन्तर्गत  बैकों  को  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कहा  है  कि  उनके  शभ्रम्निमों  का  कम  से  कम  दो  तिहाई  उनको  ग्रामीण  तथा  weet

 शाखाओं  के  माध्यम  से  दिया  जाये  तथा  इस  योजना  के  ्रन्तगंत  कुल  श्रम्रिमों  का  कम  से  कम

 एक  तिहाई  भाग  श्रनुसुचित  जाति  तथा  जन  जाति  के  सदस्यों  को  दिया  जाय

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों  की  व्याप्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  बैंकों  को  पत्तन  नगर  तथा  बैंक

 युक्त  केन्द्रों  में  एक-एक  कार्यालय  श्रौर  खोलने  में  समर्थ  होने  के  लिए  बैंक  रहित  ग्रामीण  केन्द्रों

 में  चार  कार्यालय  खोलने  बैंकों  को  यह  भी  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  कि

 देश  में  प्रत्येक  बैंक  रहित  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  1978  के  wet  तक  बैंक  कार्यालय

 अवश्य  खुल  जायें  ।  सरकार  ने  विशेषकर  छोटे/सीमांतिक  किसानों  तथा  ग्रामीण  शझ्राबादी  के

 कमजोर  वर्गों  की  ऋण  श्रावश्यकताशओ्ं  को  ger  करने  के  लिए  48  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की

 स्थापना  कीਂ  हैं

 बेकों  द्वारा  शाखाएं  खोलने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 4301.  श्री  बी०  कठ  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या
 सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  शाखायें  खोले  जाने  के  बारे  में  कोई  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  बनाए हैँ  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बैंकों  की  श्रनेक  शाखायें  छोट  नगरों  में  भी  एक  दूसरे  से  थोड़ी

 दूरी  पर  खोली  जा  रही  हैं  जिससे  बहुत  श्रधिक  संसाधनों  की  बर्बादी  हो  रही  है  ्र  प्रवास  निष्फल  हो

 रहे हें  श्रौर

 क्या  प्रसार  के  इस  प्रकार  के  कार्यों  पर  कोई  रोक  लगाई  जाएगी  श्रौर  साथ  ही  देहातों  में

 दुरस्थ  स्थानों  में  प्रधिकतम  सुविधा यें  बढ़ाने  को  किया  जाएगा  ?

 faa  dat  एच०  एम०  :  बैंकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  शाखा  खोलने  के

 लिए  स्थान  का  चुनाव  करते  बिना  बैंकों  वाले  सामुदा  यिक  विकास  खण्ड  मुख्यालयों  त्रौर

 जिलों  ग्रामीण  wit  ग्रधशहरी  WTSQIat  की  जनसंख्या  की  ater  कम  व्याप्ति  वाले  जनजाति  क्षेत्रों

 में  केन्द्रों  को  प्राथमिकता  दें  ।  बैंकों  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  अपनों  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  बनाते

 समय  उन  केन्द्रों  को  प्राथमिकता  दी  जाय  जिन्हें  राज्य  सरकारों  द्वारा  विकास  केन्द्रों  के  रूप  में  निर्धारित

 किया  गया  a  |

 att  महानगरों|  पत्तन  शहरों  के  कूछ  इलाकों  में  बहुत  पास-पास  शाखाएं

 खोलने  के  उदाहरण  में  प्राय  जो  मुख्य  रूष  से  वाणिज्यिक  महत्व  श्रौर  इन  इलाकों  की  रिक

 क्षमता  तथा  इन  केन्द्रों
 मे ंउचित  स्थानों  की  कमी  के  का  रण  खोली  गई  थीं  ।  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए

 रिजर्व  बैंक  ने  निर्धारित  किया  कि  महानगरों  पत्तन  शहरों  शौर  शहरों  के  रिहायशी  इलाकों

 के  केन्द्रों  के  बीच  निटकतम  विद्यमान  शाखा  से  कम  से  कम  400  मीटर  का  श्रंतर  रखा  जाए  |  ग्रन्य

 इलाकों में  भी  एसे  भवन  में  शाखा  न  खोलने  की  सलाह  दी  गई  है  जिसमे  श्रथवा  जिसके  सामने  अ्रथवा

 जिसके  स  पास सिन  स्रन्यं  शाखा  कायें  कर  रही  हो  ।
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 बिना  बैंक  वाल  ग्रामीण  केन्द्रों  में  बैंकों  दवा रा  श्रघिक  शाखाएं  खोला  जाना  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  रिजवे  बैंक  ने  निर्धारित  किया  है  कि  किसी  बैंक  को  बिना  बैंक  वाले  ग्रामीण  केन्द्रों  में  4  शाखाएं

 खोलने  पर  ही  महानगरीय  त्ौर  बेंक  वाले  केन्द्र  में  एक  एक  शाखा  खोलने  का  झ्रधिकार  मिलेगा

 रूस  र  यूरोपीय  देशों  को  सप्लाई  की  श्रजाने  वाली  वस्तुझ्ों  की  दरों  में

 भ्रत्यधिक  fanrarat  का  दूर  feat  जाना

 4302.  श्री  बी०  Fo  नायर :  क्या  बाण्णिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  कपा  करेंग  कि :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  का  जैसे  देश  श्रौर  ग्रन्य  यूरोपीय  देशों  को

 नारियल  जटा  श्रौर  मक्की  (  काने  )  के  उत्पादों  जैसी  वस्तुओं  के  निर्यात  का  प्रति  एकक  रूपयों

 में  कितना-कितना  मूल्य  वसूल  किया  गया  ;  श्रौर

 दरों  में  जहां  कहीं  श्रत्यपघिक  विषमता यें  हैं  उनको  टूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति ि  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शरिफ

 बेग
 :

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  |

 श्रौसत  मूल्य  प्राप्ति  एक  देश  से  दूसरे  देश  के  बीच  काफी  भिन्न  नहीं  होती  ,  क्योंकि

 किसी  विशिष्ट  मद  के  लिए  श्रायातक  देश  द्वारा  ्राफर  की  गई  कीमतें  श्रनेक  बातों  पर  निभंर  होती

 हैं  wag  उत्पाद  की  संविदा  की  शर्तें  ,  निर्यात  का  भूगतान  का  किसी  विशेष

 समय  पर  माँग  का  स्वरूप  तथा  सप्लाई  की  स्थिति  ।

 विवरण

 निर्यात  के  लिए  श्रौसत  इकाई  मूल्य  पर

 क्रमांक  मठ/दिश  ear  1973-  1974-  1975-  1976-

 73  74
 —

 75  76  77

 I  4  5  8

 चाय  Bo  प्रति

 कि०  ग्रा०

 13 ब्रिटेन  79  98  69  38  10

 स०  रा ०  भ्रमरी का  09  41  39  10  83  12  59

 सोवियत  संघ  19  70  12  28  1.2  43  13  36

 To  जमनी  10.  50  11  94  14  80  16  51  15  78

 काफी  रु०  प्रति  क्रि०््य्रा  ०

 ब्रिटन  29  11  94  0.24  13  03  22  00

 Yo  राज  39  10  30  10  27  23  70

 सोवियत  संघ  18  16  20  10  68  10  90  20  90

 To  जमनी  52  14  73  10  19  10  91  26  70
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 काजू  गिरियां  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०

 ब्रिटन  10.  39  21.21 13.67  15.90  17.82

 ao  Wo  भ्रमरी का  10.78  13.89  17.77  17.03  21.09

 सोवियत  संघ  8.  98  14.71  18  33  17.37  18.76

 To  जमनी  8.93  15.00  18.81  18.44

 4.  कयर  तथा  कयर के  उत्पाद  रु०  प्र०  मे ०

 ब्रिटेन  टन  3641  5961  5124  6807  6800

 स०  रा०  अमरीका  2932  3198  3000  4976  5333

 संघ  3787  5140  5362  6302  7500

 To  नर्मनी  3090  3265  4524  5500
 5955

 नोट  को  श्रौसत  इकाई  मूल्य  को  मात्रा  से भाग  करके  निकाली  जाती है  ।

 स्रोत  i —ZYo  भारत  के  विदेश  व्यापार  के  मासिक  ५५ श्राकड़  (  वा  ०  जा ०  तथा  झं०  सं०  महा

 8.0  /S.T.  EMPLOYEES  WORKING  IN  L.LC.  AND  UNITED  FIRE  AND  GENERAL
 INSURANCE  COMPANY

 4303.  SHRI  MAHI  LAL:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number,  designation-wise,  of  employees  working  in  the  various  categories/
 classes  in  the  Life  Insurance  Corporation  of  India,  United  Fire  and  General  Insurance
 Company  and  other  nationalised  Insurance  Companies,  company-wise;

 (b)  the  designation-wise  number  of  employees  belonging  to  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  out  of  them  and  the  percentage  thereof  :

 (c)  whether  quota  reserved  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  has  been  filled
 in  these  companies;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  special  steps  taken  or  being  taken  by  Govern-
 ment  to  fill  the  quota  there  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :

 (a)  Officers  Development  Clerical  Others

 ow) ‘National’  fol  1146  4025.0  1050
 ‘New  India’  796  1668  3881  706

 79  156  33
 ‘United  India’  970  1319  4034  1143
 ‘Oriental’  1292  4280  1110

 1187  ा
 Total  :  3789  3425  16376  4042

 L  4086  7356  36719  7997

 GRAND  TOTAL  7875  12781  12039

 (b)  Scheduled
 Castes/Scheduled

 Tribes  (%  indicated  in
 brackets)

 Clerical  Others Officers  Development
 Staff

 *National’  छत  33(3  1)
 ‘New  India’  2.0  3)

 21(1  8) दि  49(1  3)  3]  4  +3)
 0.1.  (..  1(1  2)  12(7  6)  10(30)
 ‘United  India’  1(0  *1)  1(0  8)  170(4  *2)  98(8  5)
 ‘Oriental’  124(2  -9)
 LIC.

 —(—  2(.  06)  110(9  3)
 23(0  5)  30(  68)  1335(3  6)  1327(17)
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 (८)  &  (d)  The  LIC  has  been  providing  for  reservation  for  S.C./S.T.  in  its  services
 from  1965  onwards.  After  nationalisation  of  the  life  insurance  business  in  1956  most  of
 the  employees  belonging  to  various  grades  were  inherited  from  the  erstwhile  life  insurance
 companies  where  there  was  no  provision  for  reservation  of  S.C.  and  S.T.  For  the  first  time
 the  Corporation  introduced  reservations  for  S.C.  and  S.T.  with  effect  from  1965.  However,
 as  no  direct  recruitment  to  class  I  could  be  held  from  1965-66  to  1975-76,  it  could  not  be
 possible  to  increase  the  intake  of  S.C./S.T.  candidates  in  class  I  service  of  LIC.  The  direct
 recruitment  to  Class  I  service  has  been  resumed  since  last  year  and  provision  for  reserva-
 tion  of  posts  for  S.C./S.T.  has  been  made.  As  regards  recruitment  to  class  II  posts  (Deve-
 lopment  Officers)  generally  selection  to  this  cadre  is  made  from  amongst  successful  agents.
 The  Corporation  has  issued  instructions  to  its  Zonal  and  Divisional  offices  to  make  efforts
 to  enroll  more  and  more  candidates  belonging  to  S.C./S.T.  communities  as  insurance  agents
 so  that  sufficient  number  of  suitable  candidates  belonging  to  these  communities  would  be
 available  for  appointment  to  this  cadre  of  development  officers  in  the  near  future.  To
 improve  the  intake  of  S.C./S.T.  in  the  service  of  the  Corporation,  the  Corporation  has  taken
 the  following  special  measures

 (i)  Relaxation  of  10%  marks  at  each  of  the  three  stages  of  selection,  viz.,  (1)
 eligibility,  (2)  pre-recruitment  test,  and  (3)  interview;

 (ii)  Relaxation  of  upper  age  limit  by  5  years;

 (iii)  Separate  interview  for  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  candidates;

 (iv)  Re-imbursement  of  T.A.  for  candidates  called  for  interview;

 (v)  Recourse  to  ad-hoc  recruitment  in  the  event  of  unsatisfactory  response  from
 Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes  candidates  at  the  time  of  general  selection.

 (vi)  Extension  of  reservation  and  other  concessions  in  the  matter  of  promotion  as
 well;  and

 (vil)  Appointment  of  Liaison  officers  for  the  effective  implementation  of  the  Reser-
 vation  orders.

 After  nationalisation  of  general  insurance  business  it  took  some  time  for  the  various
 general  insurance  companies  to  be  fully  integrated  and  they  started  functioning  on  an  integ-
 rated  basis  only  from  1975.  Most  of  the  employees  of  G.I.C.  and  its  subsidiaries  are  trans-

 ferred  employees  from  over  100  insurance  companies  which  were  not  following  any  reserva-
 tion  rules.  In  Recruitment  Rules,  the  G.I.C.  has  provided  for  20%  of  vacancies  for  members
 of  Scheduled  Castes  and  10%  for  members  of  Scheduled  Tribes.

 ् ह. मसस  केडबरी  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  बाहर  भेजी  गई  राशि

 4304.  श्री  जयोतिमंय  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 वर्ष  1948  में  att  1976  में  भारत  में  कार्यरत  एक  विदेशी  बहु-राष्ट्रीय  फर्म  मेसर्स

 केडबरी  इंडिया  लिमिटेड  की  कुल  प्रदत्त  पूंजी  क्या  है  ;

 वर्ष  1960-61  से  1976-77  तक  इस  कम्पनी  वर्षवार  कितना
 मुनाफा  कमाया  ;

 वर्ष  1970-71  से  1976-77  तक  इस  कम्पनी  द्वा  रा  वर्षवा
 र

 प्रत्येक  शीर्ष के  श्रन्तगंत

 ea  कितनी  धनराशि  बाहर  भेजी  गई  ;

 क्या  इस  कम्पनी  पर  faeatt  मुद्रा  विनियमन  ग्रधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लघंन  करने

 सम्बन्धी  श्रा रोप  लगाया  गया  ग्रौर यदि  तो  तत्संबंधी  ate  क्या  =

 (=)  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  क्या  है  ;  झ्रौर
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 क्या  सरकार  इस  कम्पनी  द्वा  रा  धनराशि  बाहर  भेज  जाने  पर  रोक  लगाने  पर  विचार

 कर  रही  है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  एस०  :  dad  कैडबरी  इंडिया  लिमिटेड  की  प्रदत्त  पूंजी

 1948  झ्रौर  1976  में  3.  24  लाख  रुपए  तौ  द  96  लाख  रुपय  थी

 कम्पनी  द्वारा  श्रजित  लाभ  का  वर्षवार व्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 ag  करों  की  रदा यगी  के  बाद

 लाभ

 (  लाख

 1960  6

 1961  10

 1962  8

 1963  13

 1964  16

 1965  15

 1966  16

 14 1967

 1968  19

 1969  26

 1970  28

 1971  23

 1972  25

 1973  26

 1974  15

 1975  39

 1976  41

 aq  1973  को  छोड़कर  जबकि  कम्पनी  ने  लाभांश  के  रूप  में  9.  6  लाख  रुपए  की

 राशि  बाहर  भेजी  थी  ,  शेष  अ्रवधि  केदौरान  कोई  धनराशि  बाहर  नहीं  भेजी  गई  ।

 नहीं

 (=  ्
 )  यह  प्रश्न  पदा  नहीं  होता  |

 नहीं

 fascia  बेक  द्वारा  बचत  को  हतोत्साहित  करना

 4305.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यहू  सच  है  कि  र  पद्  a
 तु  बचत  को  हतौर्साहित  कਂ  की  प्रक्रिया  अपनाये  जान ेके

 स्वरूप  ग्रिडलेज बैंक  ने  aI  रियों  मेंसे ब  की  सेवाश्रों  को  फालतू
 !

 )
 कर  दिया  है
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 यदि  at,  तो  क्या  पग्रिंडलेज  बैंक  काਂ  कार्यकरण  सरकार  तथा  भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा

 विचार  किय  गय  दृष्टिकोण  के  अनुसार  हो  रहा  श्रौर

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  जिससे  festa
 a.

 बेक  के  रवेय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में  लघ  बचत  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्री  एम०  :
 यद्यपि  बताया

 गया  है  कि  fqusasy  बैंक  के  पूर्वी

 क्षेत्र के  कार्यालयों  में  बचत  बैंक  खातों  की  संख्या  कम  हो  गयी  जो  1976  के  झ्रंत के

 1,  53,000 से  घट  कर  1977  FAT  में  1,46,000  हो  गयी  है  76000  खाते
 कम  हो  गय  हूं  )  किन्तु  प्रिप्डलेज़  बैंक  का  कहना  है  कि  उनके  कमंचा  रियों  की  संख्या  को  निर्धारित  करने

 का  मुख्य  अधार  उनके  कारोबार  की  मात्रा  श्रौर  उनके  लेन  देन  की  संख्या  है  ।  frag  बैंक  ने  सुचित

 किया  है  कि  इस  बैंक  के  दा रा  श्रपने  कमेचा  रियों  की  कोई  छटनी  नहीं  की  गयी  है  |

 at  faTsasTt  बैंक  को  उसके  बचत  बैंक  खातों
 के

 परिचालन  सम्बंधी  कोई

 निदेश  न  तो  सरकार  ने  जारी  किये  हूँ  श्रौर  न  ही  ford  बैंक  ने  जारी  किय  हें  ।  फिर  भी  क्योंकि  इस

 बैंक के  नियम  श्रत्य  बैंकों  के  नियमों  की  तुलना  में  कठोर  हैं  alt  यह  श्राभास  दे  सकते हैँ  कि

 यह  जान  बूझकर  धनी  लोगों  की  सेवा  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  और  सामान्य  व्यक्तियों  की  उपेक्षा

 कर  रहा  इसलिये  रिज  बैंक  ने  हाल  ही  में  बैंक  के  दक्षिण-पूर्व  एशिया  के  क्षेत्रीय  निदेशक  को  सलाह

 दी  हैकि  वह  इस  स्थिति  की  समी  क्षा

 fazan  बेक  में  बचत  तथा  सावधि  निक्षेप  खाते

 4306.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  fig  बैंक  के  सम्पूर्ण  निदेशों  के  भ्रन्तगंत  चल  रहे  ग्रिन्डलेज

 बैंक  ने  बचत  तथा  सावधि  निक्षेप  खातों  में  रखी  जा  रही  न्यूनतम  राशि  को  बढ़ा कर  तथा  निदेशकों

 के  मामूली  से  उल्लंघन  के  लिये  भी  areca  से  जुमनि  के  रूप  में  वसूल  की  जाने  वाली  राशि  को

 बहुत  श्रघिक  बढ़ाने  की  पद्धति  अरपना  कर
 ग्रौर  ग्राहकों

 से  वसूल  किय  जाने  वाले  प्रासंगिक  डाक  व्यय

 >
 को  बढ़ाकर  छोटे  ग्राहकों  को  अलग  कर  fear  2

 यदि  तो  क्या  यह  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दिये  गये  निदेशों  का  उल्लंघन  है  जो

 उसने  इस  बैंक  को  भारत  में  श्रपना  कारोबार  करने  के  लिये  पहले  लगाई  गई  शर्तें  के  रूप  में  दिय  हैं  ;

 शौर

 इस  बारे  में  सरका र  का  क्या  उपचा  रात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  भारतीय  रिजवे ae  ने  सूचित  किया
 है

 कि  प्रिडलेज

 बैंक  द्वारा  उन्हें  दी  गयी  सूचना  के  प्रिडबलेज  बैंक  ने  बचत  बक  खाते  खोलने  के  लिये  न्यूनतम

 बकाया  राशि  बढ़ा  दी  है  att  सावधिक  (  फिक्स  )  जमा  खातें  खोलने  के  लिए  न्यूनतम  बकाया  राशि

 2500/-  रुपय  रखी  है  ।  प्रलबता  इस  बैंक  द्वारा  भारतीय  रिज  बैंक  को  दी  गयी  सूचना  के  अ्रनुसा

 यह  बचत  वैंक  खाते  बचत  जमा  खातों  के  परिचालन  संबंधी  नियमों  के  उल्लघंन  के  लिए  न  तो

 कोई  टण्डात्मक  प्रभार  चार्जेज  )  वसूल  करता  है  और  नहीं  बचत  बैंक  खातों  पर  कोई  श्राकस्मिक

 प्रभार  (  इनसीडेंटल  चार्जेज  )  वसूल  करता है
 ।  बचत  जमा  खातों  के  बारे  में  ,  बैंक  के  नियमों  में  यह
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 प्रावधान  है  कि  किसी  खाते  में  छः  माह  के  दौरान  बकाया  राशि  से  नीचे  होती  है  तो  यह  उस

 खाते  में  उस  छमाही  के  लिए  उस  खाते  की  देखभाल  में  श्रन्तरग्रस्त  कायें  को  देखते  झ्राकस्मिक  प्रभार

 के  रूप  में  10/-  रुपए  या  इससे  अधिक  age  करता  है  जहाँ  तक  डाक  खर्चे  का  संबंध  है  forq  बैंक ने

 सुचित  किया  है  कि  उनके  पास  एसी  कोई  सुचना  नहीं  है  कि  बैंक  के  ग्राहकों  से  इस  प्रकार  के  प्रभारों  को

 वसूल  किया  जाता है  श्रथवा  नहीं  परन्तु  सामान्य  रूप  से  बैंकों  की  यह  प्रथा  है  कि  श्रपने  ग्राहकों  की

 श्र  से  अपने  द्वारा  खर्चें  किये  गये  वास्तविक  डाक-व्यय  को  वसुल  करते  हैं  ।

 att  रिज  बेक  ने  ग्रिण्डलेज  बैंक  को  बचत  श्रौर  सावधिक  जमा  खातों  के  परिचालन

 के  बारे  में  कोई  निदेश  नहीं  दिय  ह  क्योंकि  इस  बैंक  के  नियम  श्रन्य  बैंकों  की  तुलना  में  अग्रधघिक

 कठोर  हैँ  ्रौर यह  ग्राभास  दे  सकते  हँ  कि  यह  जानबूझ  कर  धनी  लोगों  की  सेवा  करने  का  प्रयास  कर

 रहा  है  att  सामान्य  व्यक्तियों  की  उपेक्षा  कर  रहा  इसलिए  fess  बैंक  ने  हाल  ही  में  बैंक

 पूर्वे  एशिया
 के  क्षेत्रीय  निदेशक  को  सलाह  दी  है  कि  वह  इस  स्थिति  की  समीक्षा  करे  ।

 विभिन्न  विदेशी  नियंत्रण  वाली  कम्पनियों  द्वारा  धनराशि  भेजना

 4307.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 निम्नलिखित  विदेशी  नियंत्रण  वाली  कम्पनियों  यूनियन  ago  टी ०

 हिन्दुस्तान  लीवर  कंडबरी  पामोलिव  तथा  नेशनल  एण्ड  प्रिडलेज

 बैंक  की  मूल  att  चालू  प्रदत्त  पूंजी  कितनी  ग्रौर

 उनमें से  प्रत्येक  कम्पनी
 ने

 प्रत्येक  शीष
 श्र्थात  लाभ  ,  लाभांश  तकनी

 की
 र्स
 ५

 शुल्क  तथा  मुख्यालय  श्रौर  प्रशासनिक  व्यय  के  अन्तगंत  1970  1976  तक  वर्षवार  कुल  कितनी

 राशि  भेजी  ?

 faa  मंत्री  (Wao  एम०  :

 बिदेशी  नियंत्रित  कम्पनियों
 की

 मूल  श्रौर  चालू  चुकता  पूंजी

 देश  का  नाम  भ  176.0  में  faz-  मूल  शेयर  31-12-1976 को

 मन  की  तारीख  टिप्पणी पूंजी  चालू  चुकता

 शेयर  पूंजी

 रुपए  रुपए

 यूनियन  कार्बाइड  इण्डिया

 20-6-34 लिमिटेड  कलकत्ता  20,040  18,42,75,000

 श्राई०  टी०  ato

 कलकत्ता  24-8-10  4;  16,  00,000  18,95,00,000

 हिन्दुस्तान  लीवर

 बम्बई  17-10-33  28,  00,000  16,85,29,550

 कडबरोी  इंडिया  बम्बई  19-7-48  3,24,100  12,96,100

 कौलमैट  पामोलिव  )

 23-  9-37  1,  50,000  1,50,000 प्राइवेट  बम्बई

 6.  नैशनल  एण्ड  fasay  यह  शाखा  है  इसलिए  कोई  इक्विटी  नहीं  हैं  ।
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 16  1977  लिखित  उत्तर

 (a)  चविदेशी-नियंत्रित  कंपनियों  द्वारा  1970  से  1976  तक  की  गई  प्रेषणाएं

 (  रुपयों  में
 )

 लाभांश  तकनी की  जानकारी  रायत्टी  मुख्यालय

 रक  फीस
 व्यय

 1  यूनियन  कार्बाइड

 )  लि०

 1970-71  29,  75,588  2:54,  348

 1971-72  96,  90,465  4 5,  12,186  1,  60,447

 1972-73  1,  16,670  28,  35,022  1:50,  836

 1973-74  2,  18,  639  माजा

 शा 1974-75  56, 13,801  56,63,911

 61,95,159 1975-76  96,67,167  1,48,080

 2.  श्राई०  टी  ०  ई०

 1970-71  1.43,  60,  994

 1971-72  छि  90,392  —o  —  की

 —— 1972-73  Sid
 34.0 वा  लला  — 1973-74

 1974-75

 1975-76  59,03,866  ee

 3.
 हिन्दुस्तान

 लीवर

 लिमिटड

 1970-71  1,  29,  2  2,  956

 1971-72  73,87,037

 1972-73  — 1,45,  66,863

 1973-74  6,42,136  ——

 लिननननग हनना 1974-75  1,00,38,798

 1975-76  71,33,658

 aearey  फ्राई  इंडिया

 ‘fa

 rene 1970-71

 1971-72

 1972-73
 one 1973-74  9,66,973  oat  same

 ह 1974-75

 1975-76
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 लाभाश  तकनीकी  जानकारी  रायल्टी  मुख्यालय

 की  फीस  व्यय

 5.  कोलगट-पामोलिव

 लिमिटड

 1970-71  26,16,075  84,375

 1971-72  54,71,527  ——  1,12,500

 1972-73  57,37,062

 1973-74
 ——  ब 1974-75

 1975-76  13,370  ——

 6.  नेशनल एण्ड

 लेज  an  लिमिटेड

 1970-71  90,  69,040  नਂ  1,05,31,654

 1971-72  90,88,494  mw

 1972-73  95,  82,087  ह

 का 1973-74

 लाए 1974-75

 1975-76  75.49.  738  ाण

 COMPLAINTS  AGAINST  OFFICERS  ISSUING  LICENCES  FOR  OPIUM  PRODUC-
 TION  FROM  JHALAWAR  TO  BHAWANI  MANDI  (RAJASTHAN

 4308.  SHRI  CHATURBHUJ  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  many  complaints  against  officers  issuing  licences  for  opium
 production  from  Jhalawar  (Rajasthan)  in  Bhawani  Mandi  area

 (b)  whether  complaints  for  bungling  in  regard  to  the  machine  used  for  spraving  the
 opium  plants  to  protect  it  from  insects  have  also  been  received;  and

 (c)  if  so,  the  details  in  this  regards

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SATISH
 AGARWAL) :  (a)  to  (c)  The  Government  had  received  some  complaints  alleging  corrup-
 tion  harassment,  etc.  in  the  issue  of  opium  poppy  growing  licences  to  the  cultivators.
 However,  immediate  remedial  steps  were  taken.  The  condition  regarding  purchase  of  spray-
 ing  machine  for  issue  of  licences  for  growing  opium  poppy  was  also  withdrawn.  The  speci-
 fic  allegations  contained  in  the  complaints  are  curently  being  enquired  into  by  a  Senior
 Officer  of  the  Narcotics  Department.

 एयर  इंडिया  am  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  झपनी  सेवाएं  बढ़ाने  को  योजना

 4309.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  पर्यटन  1.0  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 ्

 क्या  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  श्रपनी  सेवाएं  बढ़ाने  की  योजनाएं  बना  रही

 है  जैसा कि  24  1977 के  टाइम्सਂ  में  समाचार  AIK

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 '
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 25  399  )  लिखित  उत्तर

 पर्यटन  श्रौर  नागर  — faataa  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  हां  ।

 विस्तृत  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं

 fsaq  एयरलाइंस

 इंडियन  एयरलाइंस  के  प्लान  प्रोजेक्शनों  को  अ्रभी  आ प्रन्तिम रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  इस

 तीन नये  बोइंग  737  विमानों के  परिचालन  श्रारंभ  होने  से  इंडियन  एयरलाइंस  की  सेवाओं में निम्न में  निम्न

 प्रकार  से  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है

 (1)  नई  सेवायें

 [  न्त्ता  में  तीन  बार

 दिल्ली/नागपुर|/हैद राबाद/नागपुर/दिल्ली  दैनिक  परिचालन

 करेंगी ।

 दैनिक  बम्बई/कलकत्ता सेवा  |  176)  पर  नागपुर  एक  हाल्ट  होगा  |

 कलकत्ता-पटना-कलकत्ता  (ग्राईसी-207/ 208)  सप्ताह में  तीन  बार  15-11-77  से

 चाल की  गई

 (ii)  aaml की  संख्या  में  वद्धि

 arqe fag  (अ्राईसी-532/ 531)  मार्ग  पर  शभ्रतिरिक्त  दैनिक  सेवा

 पर  सप्ताह  में  दिन  सेਂ  बढ़ाकर

 सप्ताह  में  पांच  दिन  ।  शेष  दो  यह  सेवा  कलकत्ता/गोहाटी/डिब्रगढ़ सेवा  के  रूप  में

 परिचालन  करेगी  ।

 470  पर  जबलपुर  श्रौर  रायपुर  के  लिए  सेवा  की  संख्या को  सप्ताह में  दो

 बार  से  बढ़ाकर  सप्ताह  में  तीन  बार  कर  दिया  गया  है  ।

 कलकत्ता|हैदराबाद/बंगलौर  (श्राईसी-269/ 270 270)  सप्ताह  में  पांच  दिन  से  बढ़ा  कर

 निक  ।

 दिल्ली |  13/414)  सेवा  को  सप्ताह  में  तीन  बार  से
 बढ़ाकर  सप्ताह

 में  छः  बार  कर  दिया  गया  ।  (15  नवम्बर  1977 से  चालू  की t  गई  ।

 138  सेवा  सैक्टर  पर  दैनिक  परिचालन  करेगी ।

 सेवा  श्राईसी  411/412 का  कानपुर  में  दैनिक  हाल्ट  |

 zany  के  स्थान  पर  विमान  रखना (iii)

 बम्बई/हैदराबाद  मार्ग  पर  कारवेल विमान  द्वारा  सप्ताह  में  दस

 सेवाओं  को  बदल  कर  उसके  स्थान  पर  बोइंग  737  द्वारा  प्रतिदिन  दो  सेवाएं  की  जाएंगी  ।

 केलकत्ता|श्रगरतला  (प्राईसी-235/ 236)  के  स्थान  पर  रखना  |

 वम्बई/कराची  कारवेल के  स्थान  पर
 37  रखना

 |

 बम्बई/भावनगर  एचएस  748  के  स्थान  पर  37  रखना
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 त्िवेन्द्रम/कोलस्बो  एचएस  748  के  स्थान पर  37  |

 बम्बई/मंगलौर/बम्बई
 murrssfr-

 ईन  adic  159/160)  4409
 >
 mn  स्थात  पर

 रखना

 बम्बई/गोश्ा/बंगलौर  के  स्थान  पर  कारवेल  रखना  |

 एयर  इंडिया

 छठी  श्रौर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिये  धारिता  में  विस्तार  ak  अ्रतिरिक्त विमान

 ora  करने  के  कार्यक्रम  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  उस  वधि  के  जिसके कि  लिये  इस  समय  योजनाएं

 तैयार  की  जा  रही  एयर  इंडिया  कांटिनेंटल  गेटवे से  होते  हुए  संयुक्त राज्य  श्रमरीका  के  लिए  एक

 नया  मार्ग  कनाडा  के  लिये  परिचालन  प्रारंभ  करने  प्रौर  लुसाका  )  के  लिए  परिचालन

 प्रारंभ  करने  पर  बल  दे  रही  है  ।  एयर  इंडिया  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  प्रशान्त  के  उस  पार  एक

 त्या  मार्ग  खोलने  की  संभाव्यता  की  भी  जांच  कर  रही  है

 अहमदाबाद  श्ौरਂ  कलकत्ता  व्यक्तियों  ,  फर्मों  ate  लिमिटेड  कम्पनियों

 द्वारा  श्रायकर  की  राशि  के  वापसी  भुगतान  के  लिये  दावे

 4310.  डा०  ato  मि  सैयद  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 श्रहमदाबाद a  कलकत्ता  स्थित  उन  फर्मों  a
 लिमिटेड  कम्पनियों

 के
 नाम

 भर  पतों  ब्यौरा  क्या  जिन्होंने  वर्ष  1975-76,  1976-77  भ्र  वर्ष  1977-78  के  दौरान

 अब  तक  की  धनराशि  के  वापसी  भुगतान  के  लिए  दावे  पेश  किये  हैं  ;

 इन  दावों के  बारे  में  देय  ब्याज  की  राशि  कितनी  है  ate  इस  पर  किस  दर  से  ब्याज  की

 गणना  की  जाती  शर

 विभाग  के  fears  के  श्रतुसार  भाग  के  बारे  में  उपयुक्त  ब्योरा  क्या  है
 ?

 ह
 वित्त  dat  एच०  एम०  :  से  सुचना  इकट्ठी  होते  ही  सदन-पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी

 फिल्म  अ्रभिनेताझ्रों  द्वारा  श्रायकर  का  भुगतान

 4311.  डा०  बी०  Yo  सेयद  मोहम्मद :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर  निर्धारण ag  1976-77  के  लिये  कितने  किन  किन  फिल्म  झभिनेताओं

 और  झ्रभिनेत्रियों  तथा  फिल्मी  कलाकारों  ने  श्रायकर  की  देय  राशि  जमा  नहीं  कराई

 उनसे  श्रायकर  की  राशि  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा

 क्या  हैं  ?

 (=x\ वित्त  मंत्री  एच०  एस०  ।
 \  तथा  (@)  श्रपेक्षित  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 सुचना  एकव्रित  की  जा  रही  है  उसे  यथा  सम्भव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |
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 कोल्हापुर  में  हवाई  पट्टियां

 4312.  डा०  ato  ए०  aaa  मोहम्मद
 |

 श्री  राजाराम  शंकरराव  माने  fi
 क्या  पर्यटन  प्रौर  नागर  विमानन  क््त्री  यह ह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 कोल्हापुर  में  हवाई  पट्टियों  के  निर्माण  में  कया  प्रगति  हु

 उक्त  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  श्रौर  कोल्हापुर की

 वर्तमान  हवाई  पट्टी  हल्के  विमानों  द्वारा  परिचालन  के  लिये  उपयुक्त  है  ।  नागर  विमानन  विभाग  की  बड़े

 विमानों  द्वारा  परिचालन  के  लिये  इस  हवाई  पट्टी  का  बिकास  करने  की  फिलहाल  कोई  योजना  नहीं  है

 ag  दिल्ली  के  श्री  चिरंजीलाल  के  निवास  स्थान  से  श्रायकर  प्राधिकारियों  हारा

 पकड़ा गया  सामान

 4313.  ato  Wo
 सईद  मोहम्मद at  ada  सिह  भदौरिया :  |

 क्या  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्ली  के  श्री  जी०  एस०  बस्सी  द्वारा  दी  गई  जानकारी के
 श्राधार

 पर  मई

 जन  1973  में  ्रायकर  भ्रधिकारियों द्वारा  दिल्ली के कई स्थानों के  कई  अ्रलीगढ़  तथा

 स्थानों पर  छापे  मारे  गये  थे

 क्या  नई  दिल्ली  के  श्री  चिरंजीलाल  के  निवास  स्थान  से  2  लाख  20  हजार  रुपये  की  राशि
 पकड़ी  गई  थी

 क्या  उनका  कर-निर्धारण  फिर  से  किया  गया  है  श्रौर  उसे  पुरा  कर  दिया  गया

 क्या  सुचना  देने  वाले  व्यक्ति  को  उसका  देय  पुरस्कार  दिया  गया  था
 ?

 चित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  तथा  श्री  जी०  एस०  बस्सी  द्वारा दी  गयी

 सूचना के  भ्रनुसरण  1973  में  श्री  चिरंजीलाल  तथा  अंसल  समह  के  भ्रन्य  व्यक्तियों  के

 परिसरों  में  तलाशी  लेने  तथा  श्रभिग्रहण  की  कार्यवाही  की  गई  थी
 ।

 इसके  परिणामस्वरूप  बहुत सा

 बहीखाते दस्तावेज़  तथा  2.  2  लाख  रु०  नकद  पकड़े  गये  जिसमें  श्री  चिरंजीलाल  के  निवास से  पकड़े

 गये  46,000 रु०  भी  शामिल हैं  ।

 श्री  चिरंजीलाल  के  मामले  में  कर-निर्धारण  वर्ष  1970-71 तथा  1971-72 के  कर

 निर्धारणों  के  सम्बन्ध  में  कर-निर्धारण  की  कार्यवाही  फिर  से  की  गयी  थी  ।  इन्हें  पुरा  कर  लिया  गया  है  ।

 सूचना  देने  वालें  को  तक  2,700  रु०  अदा  कर  दिये  गये  हैं  ।  सुचक  द्वारा  दी  गयी

 सूचना  के  श्राघार  पर  जैसे  ही  अतिरिक्त  कर  की  वसूली  वैसे  ही  श्रतिरिक्त  पुरस्कार  की  स्वीकार्यता

 पर  विचार  किया  जायगा

 बम्बई-जामनगर उड़ान  बन्द  करना

 4314.  श्री  विनोद भाई  बी  ०  शेठ  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  fanaa  मंत्री  यह  बताने की  ST

 करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  बम्बई/जामनगर  के  बीच  एक  उड़ान  बन्द  कर  दी  गई  है
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 4315.  लिम  Ts a  +  कृपा  करेंगे कि

 मे  क  er
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 री
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 ार  मे
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 14316.
 न्याज  द्

 यह  बताने  की  Ey  करेंगे  कि

 थालियों  में  सीमा  तक  के  समक्ष  क्तिनी  म्ेपीलं

 क्य
 सीमा  शुल्क  तथा

 ania  उत्पाद  शुल्क  के  मामलों  के  बारे  में  बो
 ह  क  अक  सोमा [| प्रतिर्णीति  श  और

 केन्द्रीय  बोर्ड  स्तर
 पर

 इन  ’ ‘  के  निपटान  का  कार्य  कितने  x iretta  प्राधि

 कारियों  को  सौंपा  गया
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 लिखित  उत्तर 25  1899  )

 वित्त  सस्तालय  में  राज्य  मंत्री  (att  सतीश  श्रग्रवाल )  )  1  नवम्बर  1977  को

 अपेक्षित सूचना  इस  प्रकार  है

 सीमाशुल्क  श्रपीलीय  समाहर्ताश्रों  के  पास  श्रनिर्णीत  adie  चै  11,702

 केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  waite  area  के  पास  भ्रपीलें  6,440

 18,142

 ATISH  केन्द्रीय  बोर्ड Te उत्पाद-शुल्क  सीमा wd  ae  के  पास  श्रनिर्णीत  अ्रपीलें

 सीमाशुल्क  के  मामले  के  2,701

 केन्द्रीय  उत्पाद
 शुल्क

 के
 मामले

 1,621

 te

 कल  4,322

 30-9-1975  तक  बोड  का  एक  सदस्य  सीमाशुल्क  श्रौर  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क

 दोनों  सम्बन्धी  श्रपीलों  के  निपटान  से  सम्बन्धित  30-9-1975  को  एक  सदस्य की

 सेवा  निवृत्ति  पर  श्रपील  का  काम  पुनः  श्रावंटन  किया  ada  में  बोर्डे  के  प्रत्येक

 सदस्य  को  इयटी  के  wear  adie  के  निपटान  का  काम  सौंपा  गया  है  ।

 सोमा  शल्क  गोदामों  में  चोरी

 4317.  श्री  विनोद भाई  बी०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीमा  शुल्क  गोदामों  में  नियमित  रूप  से  ak  प्रक्रियाबद्ध  तरीके  से  चोरी  होती

 रहती  है

 )  सीमा  शल्क  गोदामों में  सीमा  शल्क  श्रधिकारियों द्वारा  जब्त  की  गई  रोकीਂ

 गई  वस्तु्नों की  कितनी  मात्रा  में  चोरी  होती  है  ;  ak

 30  1977  तक  इस  प्रकार  चुराई  गई  वस्तुप्नों की  कल  कीमत  कितनी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  WTATe )  :  नहीं  ।  सीमा  os  गोदामों

 कोई  नियमित  ate  सुव्यवस्थित  चोरी  नहीं  होती  ।

 श्र  सुचना  एकब्रित  की  जा  tal  ta  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 RELEASE  OF  RAILWAY  RECEIPTS  OF  CONSIGNMENTS  FROM  BANK

 4318.  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  Will  the  MINISTER  OF  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  several  black-marketers  get  the  railway  receipt
 of  the  consignment  released  from  the  banks  on  making  payment  in  cash  and  thus  convert
 their  black  money  into  white  money  and  add  to  the  volume  of  black  money  and  also  evade
 income  tax;

 (b)  if  so,  whether  Government  will  issue  instructions  to  banks  to  release  the  R.R.  only
 on  payment  by  cheques  so  as  to  check  this  corruption;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H  M.  PATEL)  (a)  to  (c)  Release  of  a

 railway  consignment  on  cash  payment  out  of  unaccounted  funds  will  not  by  itself  convert
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 Sub- the  latter  into  ‘white’  so  long  as  the  transaction  is  kept  outside  the  books  of  account

 section  (3)  of  Section  40A  of  the  Income-tax,  1961  provides  for  disallowance  of  any  ex-

 penditure  in  respect  of  which  payment  in  a  sum  exceeding  Rs.  2,500/-  is  made  otherwise
 than  by  a  crossed  cheque  or  a  crossed  bank  draft,  unless  the  case  falls  within  the

 specified
 exceptions.  The  exceptions  are  constantly  under  review.

 IMPORT  OF  WATCHES

 4319.  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 IVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  decided  to  go  in  for  the  import  of  watches;

 (b)  if  so,  the  value  and  quantum  of  the  imports  to  be  made;  and

 (c)  the  reasons  for  resorting  to  this  import ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG)  (a)  &  (b)  Yes,  Sir  An  import
 licence  for  Rs.  6.76  crores  has  been  granted  in  favour  of  H.M.T.  for  the  import  of  5  lakh

 watches

 (c)  The  present  level  of  indigenous  production  is  not  adequate  to  meet  the  demand

 सरकार  द्वारा  सोने  की  arte

 4320.  श्री  शंकरसिह  जी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत

 तीनत  वर्षों  में  सरकार  द्वारा  भारत  गोल्ड  माइन्स  से  वर्ष-वार  कितनी  मात्रा  में  तथा

 कितने  मलय  का  सोना  खरीदा

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  पिछले  तीन  वर्षों में  भारत  गोल्ड  माइन्स  से  जितना

 मात्रा  और  84.
 10.0

 रुपये  प्रति
 दस  ग्राम  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  कोष  की  मूल्य  दर
 के

 हिसाब  से  ats  गये
 प्रे  उसके  मूल्य  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 :

 84.  40  eat

 प्रति दस ग्राम दस  ग्राम

 खरीदे  गये  सोने  की  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 मद्रा  कोष  की
 ~ मात्ना  फाइन  ग्राम

 म  पर
 सोने  का  मलय

 रुपए

 1974-75  1,796,211  1,52,34,681

 1975-76  1,713,754  1,45,  35,310

 1976-77  2,211,772  1,  87,19,  228
 वन

 कमशियल  बंक  की  सन्देहास्पद बसुलियां

 4322.  श्री  कचरलाल  हेमराज  जेन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  FT  कि

 क्या  उनका  ध्यान  22  1977 के  साप्ताहिक पत्र  में  प्रकाशित
 श्राशय  के  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है

 कि  अ्रसुरक्षित  ऋण  तथा  बेनामी
 ऋण  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  दवाब  में  श्राकर  बैंक  के  Gat  बसूल न  हो  सकने  वालें  ऋण

 की  जिम्मेदारी  जानबझ  कर  श्रपने  ऊपर  लेने  श्र  बैंक  के  शेयरों  की  उसी  या  wa  बैको  से
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 ऋण  लेने  के  लिये  जमानत
 के

 रूप  में  उपयोग  करने  के  कारण  लक्ष्मीकमशियल  बैंक  को  कुल

 मिलाकर  लगभग  10  करोड़  रुपये की  राशि  की  वसूली  में  संदेह और
 =~  q  का्येवाहीं की  भई इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  इस  मामले  में  क

 है  या  करने  का  विचार  2?

 faa  मंत्री  एस०  एस०  हां

 सरकार  ने  इन  श्रारोपों  पर  ध्यान  दिया  है

 UNIFORMITY  IN  THE  DISTRIBUTION  OF  SUGAR,  VANASPATI  AND  PULSES

 4323.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state :

 (a)  the  measures  being  adopted  by  Government  to  bring  uniformity  in  the  distribution

 of  sugar,  vanaspati  and  pulses  throughout  the  country;  and

 (b)  the  States  where  these  commodities  are  distributed  through  rationing  system  and

 whether  the  prices  thereof  are  uniform  in  all  these  States

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL):  (a)  &  (b)  In  regard  to

 distribution  of  levy  sugar,  the  Government  of  India  have  advised  the  States  to  gear  up  the

 distribution  machinery  to  ensure  distribution  of  sugar  at  enhanced  level  of  425  gms.  per
 capita  and  also  to  treat  the  rural  and  urban  population  in  a  similar  manner.  As  a  result,
 the  allocation  of  levy  sugar  has  been  stepped  up  from  the  normal  level  of  2.05  lakh  tonnes
 to  2.71  lakh  tonnes  from  December,  1977,  an  increase  by  32%.  The  enhanced  allocation
 is  subject  to  implementation  by  the  State  Governments  of  the  policy  regarding  similarity  of
 treatment  between  rural  and  urban  areas  and  other  parameters  communicated  to  the  State
 Governments.  Levy  sugar  is  distributed  through  the  Fair  Price  Shops  throughout  the

 country,  at  a  uniform  retail  price  of  Rs.  2.15  per  Kg.  Distribution  of  vanaspati  and  pulses
 is  not  presently  undertaken  through  the  Fair  Price  Shops.

 खरीदे  गये  परिष्कृत  का  भंडार  शौर  उसके  रख-रखाव  पर  व्यय

 4324.
 श्री  रोतलाल  प्रसाद  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 क्या  यह  सच  है  fe  see  व्यापारियों से  प्रश्नक  के  सम्बन्धित det

 ste
 किसको  के  बाजार  मूल्यो ंसे

 15
 से

 40  प्रतिशत
 कम  मूत्यों  पर  परिष्कृत  AAP  खरीद

 है  श्रौर  व्यापार  के  कमजोर  वर्ग  को  हानि  पहुंचा  कर  एक  श्रच्छी  किस्म/उच्चतर  की
 मांग  कर  रहा

 द्वारा  अरब  तक  खरीदे गये  परिष्कृत  TR ST AMAT का  वर्तमान  भंडार  कितना है
 झर  1974-75  1975-76  के  में  इन  भंडारों  का  मूल्य  कितना  था

 गोदामों  में  रखने  तथा  रूकी  हुई  पूंजी  पर  दर  के  रूप  में  इन  के
 रख-रखाव  पर  कितना  वार्षिक  व्यय

 (*)  क्या  यह  संच  है  कि  परिष्कत 11९  गठ  \t  WF भ
 के  इन  भंडारों  में  अधिकांश  निर्यात  योग्य

 नहीं

 च्े
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 (=)  यदि  तो  सरकार  का  विचार  इन  भंडारों  का  क्या  करने  का

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  aries  :

 जी  नहीं
 ।

 मिटको  एफ०  ए०  एस०  न्यूनतम  कीमतों  से  15  से  25 प्रतिशत तक  कम

 कीमत  पर  अभ्रक  खरीदता है  जो  ग्रेडों  पर  निर्भर  होती है  और  विभिन्न  मदों के

 न्यूनतम  संभावित  ऊपरी  खर्चों  तथा  उचित  लाभांश  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 1  1977  को  साधित  श्रश्नक  के  स्टाक  2133  म०  टन  1974

 75  तथा  1975-76  के  श्रंत  में  मिटको  के  पास  AAR  का  स्टाक  3.  18  करोड़  रु०

 तथा  4.  80  करोड़  रु०  का

 गोदाम  बैंक  ब्याज  श्रादि  के  रूप  में  इन  iN  के  रख-रखाव  पर  वार्षिक

 खर्च
 12,  55

 लाख  रु०  होने  का

 जी  नहीं

 (=)  प्रश्न नहीं  उठता
 POSTS  OF  VARIOUS  CATEGORIES  LYING  VACANT  IN

 MINISTRY  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION

 4325.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state :

 (a)  the  number  of  posts  of  Lower  Division  Clerks,  Upper  Division  Clerks,  Assistants.
 and  Section  Officers  lying  vacant  in  his  Department  and  the  Ministry  at  present;  and

 (b)  the  future  scheme  and  the  policy  of  Government  to  fill  them ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  :  (a)  There  are,  at  present,  21  vacancies  in  the  grade  of  Lower  Division  Clerk
 in  the  cadre  of  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation.  There  is  no  vacancy  in  the

 grades  of  Upper  Division  Clerk,  Assistant  and  Section  Officer.

 (b)  On  the  basis  of  existing  instructions,  19  vacancies  in  the  grade  of  Lower  Division
 Clerk  were  reported  to  the  Department  of  Personnel  for  being  filled  on  the  result  of  Clerks’
 Grade  Examination,  1977,  held  by  Staff  Selection  Commission.  To  tide  over  the  difficulty,
 Department  of  Personnel  &  Administrative  Reforms  have  agreed  to  the  filling  of  12  out  of
 19  vacancies  of  Lower  Division  Clerks  on  an  ad-hoc  basis  pending  availability  of  regular
 incumbents.  Action  to  fill  these  vacancies  has  already  been  initiated  and  the  Regional
 Employment  Exchange  has  been  requested  to  sponsor  suitable  candidates.

 POSTS  OF  LDCs,  UDCs,  ASSISTANTS  AND  SECTION  OFFICERS  LYING  VACANT

 IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE

 4326.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  posts  of  Lower  Division  Clerks,  Upper  Division  Clerks,  Assistants
 and  Section  Officers  lying  vacant  in  his  Ministry  and  Department  at  present;  and

 (b)  the  Government’s  policy  and  future  scheme  to  fill  the  vacant  posts  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (a)  A  statement  is  attached.

 (b)  All  these  posts  are  filled  partly  on  the  basis  of  open  or  limited  Departmental
 Competitive  Examinations  conducted  by  the  U.P.S.C./Staff  Selection  Commission,  or  by
 Promotion.  It  is  the  policy  of  the  Government  to  fill  the  vacancies  as  and  when  qualified
 Persons  are  available,  except  that  some  vacancies  may  have  to  be  kept  unfilled  to  take  care
 of  likely  reversions  of  persons  promoted  to  higher  posts  on  short-term  basis,  or  for  persons

 reverting  from  deputation.

 14
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 इ  eee  ee  ee

 Statement

 NUMBER  OF  V.  rd A ACANT  POSTS  OF  LDCs,  JDCs,  ASSISTANTS  AND  SECTION
 OFFICERS  IN  THE  SECRETARIAT  OF  THE  MINISTRY  OF  FINANCE.

 a
 Department  Wer  Upper  Assts.  Section

 Division  Division  Officers.
 | Wl  टा  ६54  Clerks.
 a

 32 1  Deptt.  of  *Economie  Aflairs

 - 2  Deptt.  of  Expenditure  54.0  19

 3.  Deptt.  of  Revenue  43  15

 Total
 re  oy  129  41

 *Excludes  vacancies  in  the  Office  of  the  Controller  of  Insurance,  Simla.  which  is  in  the
 process  of  being  wound  up.

 विमानों  के  उतरने  के  लिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय हवाई  agl  पर
 प्रकाश  का

 बेहतर  प्रबन्ध

 4327.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता
 श्री  नटवर  लाल alo  परमार  }

 :  क्या  पर्यटन  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने

 कीਂ  कपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  केद्रीय  सरकार  देश  के  चार  aia  हवाई  अड्डों  पर

 विमानों  के  उतरने  के  लिये  प्रकाश  का  बेहतर  प्रबन्ध  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा

 इस  काय  में  कुल  कितना  खर्चे  ौर

 विमान  guearat at  जो  गत  छह  महीनों  से  बढ़  रही  रोकने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही की  जा  रही
 पर्यटन

 श्रौर  नागर
 विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  से  भारत

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  चारों  विमान  क्षेत्रों  पर  दृश्य  प्रकाश  उपकरणों का

 ग्राधुनिकीकरण  करने  के  लिये  दो  चरणों  में  स्कीमें  बनाई  प्रथम  चरण  के  gent  मुख्य
 धावनपथों

 पर
 दोनों  किनारों  पर  1”

 के  अनुरूप  एप्रोच  लाइटिंग  तथा  वासी  एप्रोच
 स्लोप  ate  सहायक  धावनपथों  पर  साधारण  लाइटिंगਂ  की  व्यवस्था  पहले

 at  कर  दी
 गयी  है

 ।
 पुरानी  केबलों  तथा  नियंत्रण  उपकरणों  को  बदला  जा  रहा है  ।

 दिल्ली  तथा  वम्बई  विमान  क्षेत्रों  पर  वर्ग  11  लाइटिंग  की  व्यवस्था  करने  की  योजनाएं

 प्रथम  चरण  के  1979  तक  पूरा  हो  जाने  की  ग्राशी  ae  उस  पर  157  लाख  रुपये

 का  व्यय  होने
 का  अ्रनुमान  चरण 11  के  1982-83 तक  पुरा  की  श्राशा  है  ak

 उस
 पर

 720
 लाख  रुपये  का  खर्चे  होने  का  अनुमान

 विमान  दुर्घटनाओं की  संख्या  में  वृद्धि
 का

 जो  उल्लेख  किया  गया  ऐसीਂ  कोई

 वृद्धि नहीं  हुई  1977 के  दौरान  चारों  श्रंतर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्रों पर  ऐसी  कोई
 =

 ~
 SITES  नगा  ई  भारत  या  विदेश में  भी  पंजी
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 4328.  श्री  आर०  Fo  महालगी :  क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  सात  वें

 वित्त  mart  ने  उसे  सौंपे  गए  कार्य  के  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  की  है  ?

 faa  dat  एच०  एम०  :  सातवें  वित्त  झायोग  को  अपनीਂ  रिपोर्ट

 1978  के  wea  तक  पेश  करनी है  ।  झपने  विचारणीय  विषय  के  wae  श्रायोग  अपने  काम

 की  प्रगति  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  पेश  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  है  सरकार  भी  श्रामतौर

 पर  इस  तरह  के  सांविधिक  श्रायोगों  जिनका  काम  we  न्यायिक  होता  काम  कीਂ  प्रगति

 के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मांगती  ।

 सरकार  की  नीतियों  के  बारे  में  aal  की  ARTS rf  सिद्धान्त

 4329.  श्री  प्रसन्न  भाई  कया  faa  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  wade  किया  गया  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  निदेशकों  को

 महत्वपूर्ण  प्रश्नों  पर  केद्रीय  सरकार  की  नीतियों  के  बारे  में  न  केवल  बैंकों  को  प्रभावी  बनाने

 श्रपितु
 बैंकिंग  प्रणाली  में  समानता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  स्पष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बताये

 जायें  ;

 यदि  तो  क्या  नई  सरकार  ने  कोई  निदेश  अथवा  ania  सिद्धान्त  जारी

 किए

 यदि  तो  तत्सम्ब  धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उन्होंने  इन  बैकों  से  देश  के  रूण  यूनिटों  को  पन  अधिकार  में  लेने  के

 लिए  भी  कहा

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  न  किए  जाने  के  क्या

 कारण  हूँ  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  से  किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  की

 विधियों  ate  कारोबार  की  सामान्य  निदेशन  श्रौर  प्रबन्ध  कार्य  उसके  निदेशक  मंडल

 में  निहित  होता  है
 ।

 सरकार  waar  रिज़र्व  बैंक  द्वारा  महत्वपूर्ण  नीति  सम्बन्धी  मामलों  में
 जारी  किए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त/निदेशन/श्रादेश verse  बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  के

 समक्ष  उनकी  सुचना  के  लिए  प्रस्तुत  किए  जाते

 ate
 :

 बैंकों  रुगण  एककों  को  afer  में  ले  लेने  के  लिए  कोई

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  नहीं  किए  गए  फिर  भी  बैंकों  को  यह  सलाह  दी  गई  हैकि वे

 झपने  प्रधान  कार्यालयों  शर  mer  महत्वपूर्ण  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  रुगण  श्रौद्योगिक  एककों  से

 सम्बन्धित  विभिन्न  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  विशेष  कक्षों  की  स्थापना  करें  इसके  साथ

 बैंकों  को  ये  श्रादेश  भी  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  wo  एककों  का  पता  लगायें  शौर  एक

 करोड़  रुपये  या  इससे  भ्रधिक  की  ऋण  सीमा  का  लाभ  उठाने  वाले  एककों  के  कार्यानिष्पादन

 पर  निगरानी  रखें  ।  उन्हें  यह  भी  श्रधिकार  दिया  गया  कि  वे  प्रारम्भिक  रुग्गावस्था  के  चिन्ह

 प्रकट  करने  वाले  एककों  के  बारे  में  उपचारात्मक  कार्यवाही  करें  बैंकों  को  यह  भी  कहा  गया

 है  कि  वे  उन  एककों  के  मामलों  में  सहायता  कार्यक्रम  शीघ्र  ही  शुरु  करें  जो  श्राथिक  रूप

 से  सक्षम हों  ।
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 16  1977  लिखित  उत्तर

 DAILY  AIR  SERVICE  FROM  NEW  DELHI-BHOPAL-JABALPUR-RAIPUR

 4330.  SHRI  SHARAD  YADAV:  Will  the  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  adequate  number  of  passengers  are  available  for  New  Delhi-Bhopal-
 Jabalpur-Raipur  air  service;  and

 (b)  whether  this  air  service  cannot  be  operated  daily  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVI  च थ ह (७0) २  (5 (
 KAUSHIK)  :  (a)  Yes,  Sir.

 HRI  PURSHOTTAM

 (b)  No,  Sir.  However,  the  frequency  on  this  route  is  being  increased  shortly  from  twice
 to  thrice  weekly.

 आयकर  अधिकारियों  दारा  गये  छापे

 4331.  Fo  लकप्पा :  नया  चित्त
 मन्त्री

 यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे कि  :

 अय  कर  अधिकारियों  ने  गत  महीनों  wie  विशेषकर  श्र  नवम्बर

 1977  में  कुल  कितने  छापे

 क्या  नवम्बर  के  दौरान  मारे  गए  छापों  में  विदेशी  खातों  सम्बन्धी  कुछ  दस्तावेज

 बरामद  हुए

 यदि  तो  समस्त  राज्यों  में  कितनीਂ  श्रौद्योगिक  गुहों  तौर  निजी  फर्मों  पर

 छापे  मारे

 कितनी  कीमत  कौ  वस्तुएं और  नगदी  बरामद  श्रौर

 क्या  वर्तमान  सरकार  बड़े  पैमाने  पर  छापे  मारने  के  बारे  में  गम्भीर  नहीं

 अनुसार वित्त  मंत्री
 एच०  एम०  :  से  इस  समय  उपलब्ध  सूचना  के

 महीना  पकड़ीਂ  गई

 कीਂ  संख्या

 सम्पत्तियों

 का  मूल्य

 +  160  106 जून  77  से  सितम्बर  77
 तक

 अक्तूबर  77  49  13

 नवम्बर  1977  श  48  10

 EN  a

 जोड़े  257  129

 i

 उपर्युक्त  तलाशियों  में  ौर  श्रौद्योगिक/व्यवितगत  प्रतिष्ठानों  के  मामलों  में  ली  गई

 तलाशियां  शामिल  हैं  ।
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 sare  प्राधिकारियों  द्वारा  ली  गई  तलाशियों  के  Fee]  में  wa  तक  ऐसे  किसी

 मामल  क्री  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 जहां  कहीं  भी  उचित  समझा  जाता  श्रायकर  प्राधिकारियों  द्वारा  तलाशीਂ  लेने  झर

 माल  पकड़ने  की  का्यवाहीਂ  कीਂ  जातीਂ
 है

 छपाई  को  मशीनरी  पर  wea  शुल्क  से  छूट

 4332.  श्री  एम०  रामगोपाल  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  झ्ाई०  एन०  ई्०  एस०  ने  समाचार  पत्नों  को  छापने  वाली  मशीनरी  को  ग्रायात

 शुल्क  से  छूट  देने  के
 लिए  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  शौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  2?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतोश  :  जी  ati  श्रप्रैल  1977  में

 एक  श्रभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  यह  श्रनुरोध  गया

 था  कि  समाचार-पत्र  उद्योग  के  लिए  छपाई  मशीनों  पर  area  शुल्क  मूल्यनुसार  40  प्रतिशत

 के  वर्तमान  स्तर  से  घटाकर  मूल्यानुसार  10  प्रतिशत कर  दिया  जाय  ।

 at  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  मामल  की  oat  जांच  की  जा  रही

 विदेशों  में  daar  उद्यमों  में  धन  लगाना

 4333.  श्री  एम०  रामगोपाल  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  शर  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  में  धन  लगाने  की  श्रपनीਂ  नीति  का  पुनरीक्षण

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  git  श्र  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 :
 तथा  जी  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  में  भारतीय  निवेश  से  सम्बन्धित

 ay सिद्धान्तों  की  समीक्षा  की  जा  रही है  श्रन्तिम  निर्णय  अभी  तक  हू  लिया  गया

 विदेशों  में  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों  तथा  गटनंकीਂ

 परियोजनाओं के  लिए  सतत  निधि  (frarteat

 4334.  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  श्रौर  सहकारिता

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  उद्योग  तथा  वाणिज्य  व्यापार  मंडल  ने  विदेशों  में  भारतीय  संयुक्त
 उद्यमों  तथा  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  करने  हेतू  के  गठन  का  सुझाव
 दिया  श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 वाणिज्य  तथा  नागरिक  aff  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  ==  meee Cac? |  मंत्रो

 बंग  (®)  तथा
 यद्यपि  विदेश  स्थित  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों  तथा  टर्नकी  परियोजनाओं

 के  वित्त  पोषण  के  लिए  श्रावर्ती निधि  का  सुझाव  15  1977  को  नई  दिल्ली  में

 हुई  भारतीय  संयुक्त  उद्यम  कार्यशाला  के  श्रवसर  पर  दिया  गया  Teg  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  को  कोई  विस्तृत  प्रस्थापना  नहीं  मिली  है  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  द्वारा  सहकारिता  श्रान्दोलन  के  गेर-सरकारीकरण  के

 लिए  संकल्प पारित  जाना

 4335.  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश
 :  वाणिज्य  नागरिक  पूरि  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  सहकारिता  के

 सरकारीकरण  के  लिए  वर्ष  1958  में  एक  संकल्प  पारित  किया

 क्या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  इस  निर्णय  को  त्याग  दिया  गया  है  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  are

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अधवा  करने  का  विचार

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  att  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कमार
 :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  श्रपनी  1958  में  हुई  बैठक  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  सहकारी  कानून  तथा  कार्यविधि  को  सरल  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 था  भ्र  कहा  कि  वतंमान कार्य  विधियां  सहकारिता  के  लोकप्रिय

 आन्दोलन  के  रूप  में  विकसित  होने  में  बाधक  जिसमें  छोटे-समूह  तथा  समुदाय  स्वतन्त्र  रूप

 से  कार्य  कर  सकें  श्र  झपने  कार्यों  तथा  गतिविधियों  का  अ्रायोजन  सहकारी  श्राधार  पर  बिना

 अत्यधिक  सरकारी  दखल  लालफीताशाही  के  कर  सकें
 ।  वर्तमान  सहकारी  कानून के

 ofaararare  उपबन्ध  हटा  दिए  जायें  ।''

 व  भारत  सरकार  के  सुझाव  के  प्रतसाਂ  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  ने

 या  तो  विशेष  समितियां  गठित  कीं  अथवा  उन्होंने  कर  सहकारी  कानूनों  की  सहकारी

 परिषदों  के  पास  विचार  के  लिए  भेजा  श्रौर  श्रौर  उन्होंने  अपने  सहकारी  कानून  में  या  तो  नया

 अधिनियम  बना  करके  प्रथवा  वतंमान  कानून  में  संशोधन  करके  परिवतंन किया  है  ।

 कुछ  राज्य  सहकारी  कानूनों  में  ऐसे  उपबन्ध  हैं  जिनमें  पंजीयक  या  राज्य  सरकार  की

 सहकारी  समितियों  को  साधारण  सभा  अथवा  प्रबन्ध  समिति  के  प्रस्तावों को  ara  रद्द

 करने  की  शक्तियां दी  गई  हैं  ।

 संघ  क्षेत्र  में  सहकारिता  क्षेत्र  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  सुनियोजित  पैकेज  योजनायें

 4336.  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पाति  और  सहकारिता  ह

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  संघ  क्षेत्र  में  सहकारिता  क्षेत्र  को  सुदृढ़

 बनाने  श्र  उसे  बढ़ाने  के  लिए  सुनियोजित  पैकेज  योजनायें  बनाई
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 ,  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 (7)  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  जा  रही

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पाति  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  कृष्ण  कुमार
 :  जी

 पैकेज  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  ये  हैं--सहकारी  श्रान्दोलन  को  पुष्ट  करना  तथा

 सहकारी  समितियों  के  लाभ  को  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ग्रामीग  और  शहरी

 इलाकों  में  उपभोक्ताओं  को  झ्रावश्यक  ae  का  वितरण  उपभोग  ऋण  तथा  कृषि

 विकास  के  लिए  कृषि  ऋण  श्र  श्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  तथा  गृहनिर्माण

 विधियों  का  विकास  करना  ।  ग्राम  ऋण  सहकारी  समितियों  का  भीਂ  पुनर्गठन  करके  उन्हें

 आत्मनिर्भर बनाया  जा  रहा  है

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  38.  34  लाख  रुपये  का  व्यय

 किया  जा  चुका  वर्ष  1977-78  में  46.  00  लाख  रु०  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की

 गयीਂ  है  are  दिल्ली  प्रशान  ने  राज्य  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  वर्ष  1978-79  के  लिए  59.09  लाख

 रु०  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  के  लिए  मंत्रियों  के  पेनल  का  गठन

 4337.  श्री  श्रण्णा  साहिब  पो०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  sie  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  मंत्रियों  का  पतल  गठित  किया  है

 उक्त  पेनल  के  क्या-क्या  काय  होंगे  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  श्रमसाध्य  विशषकर  श्रालू , ८  प्याज  श्रौर  सब्जियों

 के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  श्रपनी  नीति  का  पुनविलोकन  करने  क

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  अर  सहाकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ
 :

 जी  हां  ।  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  मंब्रिमंडल  की  एक  समिति  वाणिज्य  तथा  नागरिक

 gra  शर  सहकारिता  मंत्री  की  अ्रध्यक्षता  में  स्थापित  की  गई  है  ।

 इस
 समिति  का  है--निर्यात  dada  के  सभी  पहलुशों  की  समीक्षा  करना

 तथा  विशेषरूप  से  ——

 ही (  निर्वात  उत्पादन  तथा  निर्यात  संवधैन  के  सभी  मामलों  पर  विचार  करना  तथा

 निर्णय  लेना

 तथा

 (ti)  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  at  स्थापना  से  संबंधित  नीतियों  और  मामलों  पर

 विचार  करना  |

 124



 लिखित  उत्तर 16
 ni

 इस  प्रकार  की  कृषिगत  मदों  की  निर्यात  नीति  A  लगातार  समीक्षा  की  जाती

 घरेलू  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  बाद  जब  माल  उपलब्ध  होता है  तब  निर्यातों

 की  श्रनुमति  दी  जाती  है  ।

 भारत  पाकिस्तान  के  बीच  व्यापार  की  मात्रा

 4338.  श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे
 :  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  श्रौर  पाकिस्तान  के  बीच  इस  समय  कितना  व्यापार  हो  रहा  है  |

 क्या  व्यापार  की  वतेमान  मात्ना  को  बढ़ाने  की  कोई  सम्भावना  शे ं गैर

 यदि  तो  किस  सीमा  तक ?

 णिज्य  तथा  नागरिक  gta  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झारिफ  बेग  )  :

 हाल  के  वर्षो में  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  व्यापार  की  मात्ना  निम्नोक्त  रही  :--

 लाख
 रु०  में  )

 1975-76  1976-77  1977-78

 (  झप्रेल-जून
 भारत से  निर्यात  78  888  400

 पाकिस्तान  से  श्रायात  2212  1.48  0.47
 ता  कातो

 ।

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  क  ा 1  स्तर  बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रह  हैं  ।

 निर्यात  एवं  ब्रायात
 की  नई  मदों  का  पता  लगाया  जा  रहा  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने

 के  लिये  किये  जा  रह  साधन  ये  वीज़ा  प्राप्ति  सुलभ  जानकारी  देकर  तथा

 बनाने  एवं  संविदाएं  प्राप्त  करने  में  सहायता  के  जरिए  प्रोत्साहन  1977-78  के  लिये

 भारतीय  निर्यातों  का  लक्ष्य  1018  लाख  Go  निर्धारित  किया  गया है  ।

 भारत  श्र  चीन  के  बीच  व्यापार  की  मात्रा

 4339.  श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  अर  चीन  के  बीच  कितना  व्यापार  होता है  ;

 क्या  व्यापार  के  वर्तमान  स्तर  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ;  श्रौर

 यदि  ही  तो  कितनी  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  aries  :
 ध्याता चीन  के  साथ  व्यापार  लगभग  15.0  वर्षों  के  बाद  झारम्भ

 ।  तलब  से  भारतीय  सरकारी

 क्षेत्र  के  अभिकरणों  ने  चीन  के  समकक्षी  श्रभिकरणों  के  साथ  लगभग 4  करोड़  Go  के  कारोबार

 की  संविदाएं  की  हैँ  ।
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 श्रभी  ठीक-ठीक  बताना  संभव  नहीं  है  कि  भारत  श्रौर  चीन  के  बीच  व्यापार  का

 विस्तार  किस  मात्रा  तक  होने  की  संभावना  फिर  व्यापार  के  विस्तार  के  सभी  क्षत्नों

 को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  स्थिति  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जा  रही

 WITA-TA  संयकत  श्रौद्योगिक  उपक्रम

 4340.  श्री  श्र्ण्णा  पी०  fare  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  भारत-पोलैण्ड  संयुक्त  उद्योग  उपक्रम  का  कोई  प्रस्ताव है

 यदि  तो  यह  उपक्रम  किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  स्थापित  किय  जाने  का  प्रस्ताव

 तथा  नागरिक  ofa  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 तथा  भारतीय  wa  weet  केल्विनेटर  इंडिया  लि०  ने  पोलिश  फम  मसस  रबंक्स

 के  सहयोग  से  समुद्री  उत्पादों  के  विनिर्माण  की  प्रस्थापना  प्रस्तृत  की  है  ।  यह  प्रस्थापना  अरब

 परियोजना  wanted  ढारा  अनमोदित  की  जा  चकी

 बंगलौर  स्थित  aire  होटल
 में

 श्रमिक  विवाद

 4341.  डा०  कमार  पंडित  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  बघिमसानन  मंत्री  यह  बताने

 की  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  स्थित  श्रशोक  होटल  में  श्रमिक  विवाद  कब  से

 = बिचाराघीन  जिसके  कारण  कर्मचारियों  मे  अ्रस्ताप  We  ्

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  प्रबन्धकों  ने  ्रौद्योगिक  विवाद  1947  की

 धारा  12(3)  के  wana  कमेंचारियों  से  बंगलौर  इंडस्ट्रिल  एस्टट्स  एण्ड  जनरल

 होटल  श्रशोक  at  इम्प्लाईज  इजीनिर्यारंग  एण्ड  जनरल  बकस  एसोसिएशन

 यूनिट ,  होटल  अशोक  के  माध्यम  से  उनके  विभिन्न  विचाराधीन  मांगों  के  बारे  में  एक  समझौता

 ज्ञापन  पर  1977  में  हस्ताक्षर  किय थ

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रबन्धकों  द्वारा  उक्त  समझौते  को  पुरा  न  किये  जाने  के

 कारण  कर्मचारियों  ने  1977  में  14  दिन  को  हड़ताल  की  थी  श्रौर

 सरकार  ने  उक्त  विवाद  को  हल  करने  श्र  कमंचा  रियों  को  तीसर  वेतन  श्रायोग

 के  अ्न्तगत  लाभ  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 site  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :
 फिलहाल  होटल बंगलौर  में  केवल  एक  श्रमिक  faare  है  जिसका  संबंध  महंगाई  भत्ते  के  फार्मूल

 सहित  वेतन  में  संशोधन  करने  की  मांग  से
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 हां  ।  यह  सत्य  है  कि  श्रौद्योगिक  विवाद  1947  की  धारा
 12(3)

 के  अझतगत  प्रबंधकों  तथा  दोनों  अर्थात भ्  बंगलौर
 इंडस्ट्रीयल

 एण्ड  जनरल  ह् वरकस

 यूनियन  श्राई०  टी
 ०  यू ०  तथा  होटल  झशोक  यूनियन  (BTRo  एन०  टी०

 यू०  के  बीच  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किय  गये थे  ।

 हां  ।  होटल  अशोक  बंगलौर  के  ने  18  सितम्बर  977  के

 भ्पराह्न  से  30  1977  के  अपराह्न  तक  हड़ताल  की  थी  ।  कमंचा  रियों  ने  हड़ताल
 केवल  अंतरिम  सहायता  के  विषय  को  लेकर  की  थी  न  कि  उक्त  समझौते  के  पूरा  किय

 जाने  के  कारण

 सभी  विवादों  को  प्रबंधकों  तथा  होटल  बंगलौर  के  कमंचारियों  के  बीच

 म्रापसी  बातचीत
 से  हल

 कर  दिया  है  तथा  वेतन  का  झाग  पुनरीक्षण  करने  एवं

 महंगाई  Wa  को  बढ़ाने  श्ादि  के  प्रश्न  को  जो  कि  सरकार  द्वारा  5  1977

 को  गठित  रिव्यू  कमेटीਂ  को  सोंप  fear  गया  विभिन्न  मांगों  पर  9  1977

 को  कमंचा  रियों  के  साथ  समझौता  हो  गया  है

 एयर  इंडिया  में  भारतीय  wie  विदेशी  fama  परिचारिकाश्रों  को  भर्ती  श्रौर

 सेवा की  शर्तें

 4342.  डा०  बसन्त  कमार  पंडित  :  क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करंग  कि

 विमान  परिचारिकाओं  को  भर्ती  करते  समय क्या  यह  सच  है  कि  एयर  इंडिया

 भारतोय  शर  विदेशी  उम्मोदवारों  के  बीच  भेदभाव  किया  जाता  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  एयर  इंडिया  के  केबिन  कऋ  एसोसिएशन  ने  भारतीय  श्रौर

 विदेशी  विभान  परिचारिकाओं  के  बीच  faq  जा  रहे  भेदभाव  श्रौर  उनकी  नियुक्ति  के  मामले

 करार  की  भिन्न-भिन्न  शर्तो  के  बार  में  शिकायत  की  है

 Fat ag AT  सच है  कि  भारतीय  क  ने  यात्री  केंबिनों  में  हथियारों  के  होने  के  बारे

 विरोध  प्रकट  करने  के  लिय  नवम्बर में  24  घंट  को  हडताल  की  थी  ;  अर

 नारतीय  ate  बिदेशी  विमान  रिकाओओं  की  भर्ती  और  सेवा  की  शर्तों  के
 = बारे  में  एयर  की  सामान्य  नीति  क्या  ्  स्  उनकें  एसोसिएशन  की  क्या  मांगें  हैं

 ait  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  एयर

 ग्रो  क इंडिया  में  भारतीय  तथा  विदेशी  राष्ट्रिकता  वाली  विमान  रय  करने

 में  कोई  भेदभाव  नहीं  विदेशी  विमान  परिचारिकार्सों  तथा  भारतीय  विमान  परिचारिकाओं

 की  सेवा  शर्तें  केवल  एसी  को  छोड़  जहां  स्थानाय  कानूनों  क  स्रचुसार

 भिन्न  करना  पड़ता  एक  जैसी हे  उदाहरण  के  तौर  'इट/फ्लाइट  ड्यूटी

 faara  ले-भ्रोवर  wa  तथा  सेवा  शर्तें  बिदेशी  तथा  भारतीय  विमान

 चारिकाओं  दोनों  के  मामल  में  सामान  ह्  अंतर  केवल  सेवा-निवत्ति  की  ara  तथा  विवाह

 के  बाद  सेवा  में  के  संबंध  ।
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 एटा

 एयर  इंडिया  केबिन  कू  एसोसिएशन  ने  हाल  ही  में  प्रबंधक  वर्ग  से  श्रनुरोध  किया

 है  कि  ag  भारतीय  विमान  परिचारिकाओं  की  सेवा  faa
 ह» अ

 ५  को  झायु  को  फ्लाइट  पसंरों  की

 भांति  58  वर्ष  तक  बढ़ाने  की  संभावना  पर  विचार  करें  तथा  उन्हें  विवाह  के  बाद  भी  कार्य

 करते  रहने  की  श्रनुमति  प्रदान  करें

 केबिन  कू  एसोसिएशन  ने  श्राकस्मिक  हड़ताल  26  1977  को  की

 1977  में  नही ं|

 जून  से  1977  तक  के  निर्यात  प्रांकड़ों  में  कमी

 4343.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जून,जुलाई श्रौर  प्रगस्त  1977  में  हुए  निर्यात  के  ates  वष॑  1976  इसी

 gata  के  झांकड़ों  की  तुलना  में  कम  हे  ;  ्नौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  श्रौर  1977-78  की  शेष  sate  में  इस  स्थिति

 में  सुधार  करने  की  क्या  योजनाएं

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 तथा  जून  एवं  1977  के  निर्यातों  के  मासिक  श्रांकड़  1976  के  उन्हीं

 महीनों  की  तुलना  में  भ्रधिक  रहे  हैँ  जबकि  1977  महीने  के  निर्यात  आकड़  1976

 के  उसी  महीने  की  तुलना  में  कम  थे  ।  परन्तु  यह  भी  कहना  जरूरी  है  कि  सीमा-शुल्क  हारा  सुचित

 क्रमिक  समायोजनों  के  कारण  मासिक  श्रांकड़ों  में  संशोधन  होता  रहता  है  ।

 1977  के  संचित  निर्यात  श्रनन्तिम  रूप  से  2118  करोड़  रु०  के  रहे  जो

 frat  ad  की  उसी  भ्रवधि  में  हुए  1880  करोड़  रु०  के  निर्यातों  से  लगभग  13  प्रतिशत

 afer  हें
 ।

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 4344.  डा०  बसन्त  कुमार  fea: :  क्या  faa  मंत्री  राज्यों  को  सहायता  के  बारे  में

 5  1977  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  794  के  उत्तर  के  झनुबंध  के  कालम  (2)

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उसमें  उल्लिखित  कौन  से  श्रांकड़े  प्रश्न  के  उत्तर  के

 भाग  के  पैरा  1
 में  उल्लिखित  पांच  सिद्धान्तों  में  से  प्रत्येक  से  संबंधित  हैं

 ।

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  राज्यों  को  राज्य  की  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता  का  श्राबंटन  1974-75  से  1978-79  तक  की  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए

 गाडगिल  सूत्र  के  sare  किया  गया  ।  इन  कुल  मिलाकर  पांच  ae  के  शआबंटनों में स ेसे  1977-78

 के  लिए  उपयुक्त  रकम  की  व्यवस्था  की  गई  ।  गाडगिल  सूत्र  में  समाविष्ट  पांच

 सिद्धान्तों  में  से  प्रत्येक  के  marx  पर  1977-78  के  लिए  श्राबंटनों  का  एक  संक्षिप्त  ब्यौरा

 निकालना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 INCOME  TAX  MORE  THAN  ONE  LAKH  0  TITSTANDIN प ULOELAAINDALIN  AJ  AGA  LINO] RIOT  INSTITUTIONS
 IN  RAJASTHAN

 4345.  SHRI  LALJI  BHAI  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state
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 (a)  the  names  of  institutions  and  industrialists  in  Rajasthan  State  against  whom  amount of  income-tax  to  the  tune  of  more  than  Rs.  1  lakh  is  still  outstanding;  and
 (b)  the  action  being  taken,  against  such  institutions  or  industrialists  ?
 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  M.  PATEL)  :  (a)  The  Commissioners  of

 Income-tax,  Jaipur  and  Jodhpur  have  territorial  jurisdiction  over  the  state  of  Rajasthan.
 On  the  basis  of  information  presently  available,  a  statement  showing  the  names  of  all

 persons,  including  institutions  and  industrialists,  assessed  to  income-tax  by  the  Income-tax
 authorities  functioning  under  these  Commissioners,  against  whom  gross  income-tax  arrears
 exceeding  Rs.  one  lakh  were  outstanding  as  on  30-9-77,  is  annexed  [Paced  in  Library.  See
 No.  The  statement  does  not  include  the  names  of  such  of  the  institutions

 where.
 and  industrialists  in  Rajasthan  as  may  be  assessed  to  tax  by  income-tax  authorities  else-

 (b)  Depending  on  the  facts  and  circumstances  of  each  case,  suitable  steps  are  taken
 from  time  to  time  by  the  income-tax  authorities  concerned  for  recovery  of  tax  arrears  in
 accordance  with  the  provisions  of  the  Income-tax  Act,  1961.  These  steps  include

 (i)  levy  of  interest  for  delayed  payment  of  tax;

 (ii)  imposition  of  penalty  for  non-payment  of  tax;

 (iii)  attachment  of  monies  due  to  the  defaulter:  and

 (iv)  attachment  and  sale  of  movable/immovable  properties.

 REDUCTION  IN  PRICES  OF  COTTON  TEXTILES  BY  COTTON  TEXTILE  EXPORT
 PROMOTION  COUNCIL

 4346.  SHRI  LALJI  BHAI  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL  SUP-
 PLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Cotton  Textile  Export  Promotion  Council  has  agreed  to  reduce  the
 prices  of  cotton  textiles  whereas  cost  of  production  and  prices  are  increasing  constantly;

 (b)  whether  it  has  been  resulted  in  three  to  eight  per  cent  reduction  and  sick  and
 mismanaged  mills  as  well  as  cotton  textile  exporters  have  been  adversely  affected;  and

 (c)  whether  textile  mills  and  cotton  textile  exporters  of  India  will  have  to  suffer  a  loss
 of  Rs.  1  crore  because  of  this  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  ARIF  BAIG)  :  (a)  &  (b)  No  general  reduction
 in  the  prices  of  cotton  textile  exports  has  been  made  by  the  Cotton  Textile  Export  Promotion
 Council.  However,  in  the  case  of  exports  to  USSR  during  October  1977-March  1978  a
 reduction  of  three  to  eight  per  cent  was  made  in  view  of  world  prices  and  stock  position  of
 these  commodities.

 (c)  It  is  difficult  to  assess  the  loss  due  to  these  exports  at  reduced  rates.
 SETTING  UP  OF  SPECIAL  COURTS  FOR  DISPOSAL.  OF  CASES  OF

 ECONOMIC  OFFENCES

 4347.  SHRI  LALJI  BHAI:  Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state;

 (a)  whether  the  question  of  setting  up  of  special  courts  for  the  disposal  of  cases  of

 economic  offences  is  under  consideration  of  his  Ministry;  and

 (b)  if  so.  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SATISH

 AGARWAL)  (a)  &  (b).  The  Law  Commission  in  its  47th  Report  had  recommended
 that  Parliament  should  enact  legislation  for  setting  up  of  Special  Courts  for

 the  trial  of  economic  offences  and  for  laying  down  a  special  procedure  to  secure  effective

 and  speedy  prosecution.  The  recommendation  was  examined  and  a  draft  Bill  for  creation

 of  Special  Courts  was  considered  by  the  former  Government  in  November,  1976..  The
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 then  Government,  however,  decided  that  the  matter  be  examined  further  in  the  light  of
 the  42nd  Constitution  amendment.

 After  the  present  Government  has  taken  office,  the  matter  is  again  being  looked  into.

 LICENCES  ISSUED  TO  GOLDSMITHS  IN  GUJARAT

 4348.  SHRI  DHARMASINHBHAI  PATEL  Wil]  the  Minister  of  FINANCE  be

 pleased  to  state :
 (a)  the  number  of  licences  issued  to  gold-smiths  in  Gujarat  state,  districtwise  indicat-

 ing
 the  dates  of  issue  of  these  licences;

 (b)  the  number  of  applications  pending  for  grant  of  fresh  licences;

 (c)  when  these  applications  are  likely  to  be  disposed  of;

 (d)  whether  a  demand  has  been  received  for  liberalising  the  policy  of  grant  of

 licences  to  gold-smiths;  and  if  so,  what  type  of  demand  that  is  and  the  action  proposed  to

 be  taken  by  Government  in  the  matter;  and

 (e)  the  number  of  fresh  licences  given  so  far  in  Gujarat  State  districtwise  after  the

 Gold  Control  Act  came  into  force  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SATISH
 AGARWAL):  (a)  to  (e).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 Table  of  the  House.

 (d)  Representations  have  been  received  from  several  Goldsmiths  Associations  which
 contain  various  demands  including  the  liberalisation  of  the  provisions  of  Gold  (Contro})
 Act  relating  to  goldsmiths,  The  Gold  Control  (Licensing  of  Dealers)  Rules,  1969  has
 been  amended  by  issue  of  notification  3.0.  751  (E)  dated  4-11-1977  by  which  the  limit  of

 turnover,  qualifying  goldsmith  for  Gold  dealer’s  licence  without  reference  to  sub-rule  (f)
 of  Rule  2  of  the  above  Rules  has  been  lowered  from  5  kgs.  to  2  kgs.

 ELEVEN  DAYS  TIME  LIMIT  FOR  NON-TRANSFERABLE  SPECIFIC
 DELIVERY  CONTRACT

 4349.  SHRI  DHARMASINHBHAI  PATEL:  Will  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  businessmen  are  facing  lot  of  difficulties  because  of  11  days  time

 limit  for  non-transferable  specific  delivery  contract  as  it  is  a  very  short  period;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  increase  this  time  limit  from  11  days  to
 one  month:

 (c)  whether  demand  for  increase  in  the  time  limit  has  been  received  and  if  so  from
 whom,  when  and  the  nature  of  the  demand;  and

 (d)  the  time  by  which  Government  will  increase  this  time  limit  and  for  how  many
 days  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  K.  GOYAL)  (a)  No,  Sir.  The  time  limit
 of  11  days  is  not  applicable  to  non-transferable  specific  delivery  contracts.

 (b)  to  (d)  Do  not  arise.

 REQUEST  FROM  SARDAR  VALLABBHAI  PATEL  SUGAR  INDUSTRIES
 COOPERATIVE  SOCIETY  LIMITED,  DHORAJI,  DISTRICT  GUJARAT

 4350.  SHRI  DHARMASINHBHAI  PATEL:  Will  be  the  Minister  of  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to

 state
 (a)  whether  Sardar  Vallabbhai  Patel  Sugar  Industries  Cooperative  Society  Limited.

 Dhoraji,  District  Rajkot,  Gujarat  has  requested  the  National  Cooperative  Development
 Corporation,  New  Delhi  to  grant  it  interest-free  loan  of  Rupees  two  crores  for  the  deve-
 lopment  and  functioning  of  the

 sugar  factory  and  if  50,  when  such  a  request  was  made;
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 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  in  the  matter  of  grant  of  said  loan  to
 this  cooperative  society:  and

 (0)  the  time  by  which  the  loan  is  expected  to  be  given  to  it?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMERCE  AND  CIVIL

 SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  K.  GOYAL)  :  (a)  to  (c)  In  pursuance  of
 the  prescribed  procedure,  the  Sardar  Vallabbhai  Patel  Sugar  Industries  Cooperative  Society
 Limited,  Dhoraji,  has  submitted  a  representation  to  the  State  Government  vide  its  letter
 dated  the  29th  July,  1977  requesting  the  State  Government  to  recommend  its  case  for
 grant  of  a  loan  of  Rs.  2  crores  without  interest  from  the  National  Cooperative  Develop-
 ment  Corporation  (NCDC)  with  a  copy  to  NCDC.  The  reaction  of  the  State  Government
 to  the  Society's  request  has  not  yet  been  received  in  the  NCDC.  The  NCDC’s  pattern  of

 free assistance  to  cooperative  sugar  factories,  however,  does  not  envisage  any  interest
 loan.

 लघ  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  ae  ब्याज-दर  कम  करना

 4351.  डा०  बलदेव  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  लघु  उद्योग को  दिये  गये  ऋणों  तथा  व्यापार  WAaAT  उद्योग

 mea  करने  के  लिये  शिक्षित  बेरोजगार  यूवकों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  बेक-ब्याज  दर  कम

 करने  पर  विचार  कर  रही  न्  श्रौर

 क्या  सरकार  कौ  मालूम  है  कि  ब्याज  की  वर्तमान  भारी  दर  के  कारण  कोई  नया

 उद्योग  चल  नहीं  सकता  ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रौर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  wk

 शिक्षित  बेरोजगारों  को  दिये  वाले  ऋण  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  का  एक  अंग  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगों को  दिये  जाने  वाले  2  लाख  रुपये  से  अनधिक  के  श्रौर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के  लिये  ऋण  गारंटी  योजना  द्वारा  व्याप्त  ऋण  भारतीय  ford  बेक
 के  न्यूनतम  ब्याज  दर

 ट  ध
 =

 निदेश  से  बाहर  क्

 उन  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  को  सावधिक  ऋणों  के  मामले  जिनके  बारे  में  भारतीय

 अद्योगिक  विकास  बैंक  से  पुर्नावित्त  सहायता  उपलब्ध  होती  बेंक  11  प्रतिशत  ब्याज  की  दर

 वसूल  करते  हैं  ate  निर्दिष्ट  पिछड़े  जिलों  में  9.  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  वसूल  किया

 जाता  है  ।

 भारतीय  ford  बेंक  ढारा  12  1977  को  घोषित  ऋण  नीति  के  श्रनुसरण

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  में  पूंजी  निवेश  बढ़ाने  के  उद्देश्य  बैंकों  कों  सलाह  दी  गई  है  कि  वे

 निम्नलिखित  श्रेणियों  में  राने  वाले  एककों  से  1  1978  के  are  स्वीकार  किये  जाने

 वाले  तीन  ag  से  अनधिक  परिपक्वत्ता वाले  सावधिक  ऋणों पर  ब्याज  की  दर  11  प्रतिशत

 से  अ्रधिक  न  वसुल  करें

 (1)  ऋण  गारंटी  योजना  के  ् ग्रन्तगत  व्याप्त  छोटे  पैमाने  के  कक [श्री  तकनीकी

 उद्यमियों  ढ्वारा  प्रोत्साहित  एकक ।

 (2)  निर्दिष्ट  पिछड़े  जिलॉंक्षित्रों  के  छोटे  पैमाने  के  एकक

 (3)  छोटे  सड़क  परिवहन  परिचालक |

 इस  उपाय  छोटे  पैमाने  के  एककों  श्रौर  शिक्षित  बेरोजगारों  को  सहायता  उपलब्ध

 करा  ने  में  काफी  समय  लग  जाने  की  सम्भावना
 है

 131



 Written  Answers  Agrahayana  25,  1899  (Saka)

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  घिमानों  की  समय-सारिणी

 4352.  श्री  बसन्त  क्या  पर्यटन  wie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 के  लिये  निर्धारित क्या  सरकार  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  को  उड़ा

 समय  में  निकट  भविष्य  में  कुछ  परिवतन  करने  पर  विचार
 कर

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  शभ्रधिकारी  नागपुर  के  लिये  विमान-सेवा  में  सुधार

 करने  के  उपायों  पर  विचार  कर  रह  हुं झ्र  विमानों  के  सुचारू  रूप  से  संचालन  श्रौर  यात्नी

 सुविधाओं  के
 के  लिये  विमान-मार्गों  पर  कुछ  सम्भावित  फर  बदल  करने  की  योजना  बना  रह

 ह
 ्

 ग  शौर

 यदि  तो  एयरलाइन्स  के  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इस

 मामलें  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है
 ?

 पर्यटन  झर  नागर  विसानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  हां  ।

 20  1977  से
 लागू

 की  जाने  वाली
 प्रस्तावित

 maga  परिवतनों

 की  मुख्य-मुख्य  विशेषताएं  निम्नलिखित हैं

 नई  सेवायें

 faa  बम्बई/कलकत्ता  सेवा  176  पर  नागपुर  म  हाल्ट

 ——FAHUT  /पटना/कलकत्ता  सप्ताह में  तीन  बार  (15  नवम्बर

 1977  से  चालू  की  गयी )  |

 /जोरहाट/डिबुगढ़/कलकत्ता  सप्ताह  में  तीन  बार

 /नागपुर/हैदराबाद/नागपुर/दिल्ली  सी०  516/515)  दैनिक  परिचालन

 करेगी  |

 सेवाधों की  संख्या  में  वृद्धि
 भद

 क  1977.0  से  चालू  की  गयी  बम्बई/लिवेन्द्रम  मागे  पर  अ्रतिरिक्त  दैनिक  सेवा

 झाई०

 --वलकत्ता/गोहाटी/इम्फाल  की  सेवा  (WTE0  को  सप्ताह  में  चार

 दिन  से  बढ़ाकर  सप्ताह  में  पांच  दिन  कर  दिया
 गया  है  शेष  दो  दिन  यह  सेवा

 गोहाटी/डिबरगढ़  सेवा  के  रूप  में  परिचालन  करेगी  |

 सेवा  बम्बई/किशोद/पोरबन्दर सैक्टर  पर  प्रतिदिन  परिचालन

 करंगी  |

 -दिल्ली/काठमांड  सी  ०-91 414)  सेवा  को  सप्ताह  मे  तीन  बार  से  बढ़ाकर

 सप्ताह बार  कर  दिया  गया  (15  1977  से  चाल  की

 --कलकत्ता/हैदराबाद/बंगलौर  (a1  की  safe  को  सप्ताह  में

 पांच  दिन  से  बढ़ाकर  दैनिक  कर  दिया  गया  ।
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 झ्राई०  पर  कानपुर  में  दैनिक  हाल्ट ।

 + ~—-3T 20°  पर  जबलपुर  श्रौर  रायपुर  के  लिए  सेवा  की  संख्या  को

 सप्ताह  में  दो  बार  से  बढ़ाकर  सप्ताह  में  तीन  बार  कर  दिया  गया है  ।

 को  fama  से

 माग  पर  कारबल  विमान  को  सप्ताह

 में  दस  aarat  को  बदलकर  बोइंग  737  की  प्रतिदिन  दो  सेवायें  कर  दी  mez

 के  स्थान  पर

 विमान

 (Iz  सी  ०-131/1532)  कारवेल  के  स्थान  पर  (7

 दिसम्बर  1977  से  चालू  किया

 --ल्रिवेन्द्रम/कोलम्बों  (aif  एच०  एस०  748  के  स्थान  पर

 737  (  2  1977  से  चाल  किया  |

 -बम्बई/गो/बंगलौर  के  स्थान  पर  कारवल

 --बम्बई/भावनगर/बम्बई  IE  एच०  एस०  748  के  स्थान  पर  बोइंग

 737  (7  1977  से  चालू  किया  |

 -बम्बई/संगलौर/बम्बई  एच०  एस०  48  के  स्थान  पर

 737  (7  1977  से  चालू  किया

 विधिध

 (दिल्ली, श्रहमदाबा द/दिल्ली )  )  aar  दिल्ली /श्रहम दा बाद/बग्बई

 सैक्टर  पर  देनिक  परिचालन  करेगी  (7  1977  से  चालू  की

 कलकत्ता/गोहाटी/तेज़पुर/दी मा  पुर/जो  (Be

 सक्टर  पर  दंनिक  परिचालन  करेगी ।

 सेवा  दिल्ली/मद्रास/दिल्ली  सेक्टर  सीध  दनिक

 परिचालन  करेगी  ।

 सी ०-4 03/ 404  सेवा का  दिल्ली/बंग लोर/ दिल्ली  क्षेत्र  पर  सीधे  देनिक

 परिचालन  किया  जाना  ।

 ate  इडियन  एयरलाइंस  बम्बई  are  नागपुर  के  बीच  की  वतंमान  एच०  एस०

 - 48  सेवा  को  हटा  रही है  श्रौर  बम्बई  तथा  कलकत्ता  के  बीच  सीधी  सेवा  पर

 नागपुर  में  एक  दैनिक  हाल्ट  चाल  कर  रही  इससे  केवल  बम्बई/नागपुर  की  मांग  की  पूति
 ही  नहीं  श्रपितु  नागपुर/कलकत्ता  एयरलिक  को  पुनः  चालू  कर  दिया  जाएगा  ।  we

 नागपुर
 को

 दिल्ली  श्रौर  हैदरावाद  से  जोड़ने  वाली  एक  नई  दैनिक  सेवा  चालू
 कीं  जा  रही

 है
 और  दिल्ली/मद्रास  सेवा  पर  से  नागपुर  के  हाल्ट को  हटाया  जा  रहो  है  तथा

 वहां  के  लिए  सीधी  दैनिक  सेवा  चालू  की  जा  रही है  ।
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 महाराष्ट्र  सें  tay  व्यापारियों  के  लाइसेंस

 4353.  श्री  बसन्त  11८  क्या  वित्तमंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि  :

 क्यो  सरकार  ने  स्वर्ण  संम्बन्धी  लाइसेंसों  को  जारी  करने  के  नियमों  को  पुनरीक्षित

 शिथिल  किया  है  ;

 यदि  ह 11  i,  तो  इसमें  किए  गए  परिवर्तन/पुनरीक्षण  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 महाराष्ट्र  में  31  1977  को  कुल  कितने  स्वर्ण  व्यापारियों  के  पास  लाइसेंस
 hat

 थे  श्रौर  उसके  बाद  स्वर्ण  व्यापारियों  से  लाइसेंसों  के  लिए  कितने  नए  श्रावेदन  पत्न  प्राप्त  हुए

 तथा  कितने  श्रावेदन  पन्नों  का  श्रब  तक  निपटान  किया  गया  है  तथा  कितने  विचाराधीन  हैं  ;

 att

 इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  श्रौर  स्वण  व्यापारियों  को  लाइसेंस  शीघ्रता  से  देने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  श्रौर  भ्रधिसूचना  संख्या

 का०  झा०  751  दिनांक  4-11-1977,  जारी  करके  स्वर्ण  नियंत्रण  को  लाइसेंस

 देना  )  1969  को  संशोधित  किया  गया  था  जिसके  फलस्वरूप  प्रमाणित  स्वर्णकारों

 के  लिए  स्वर्ण  व्यापारियों  का  लाइसंस  प्राप्त  करने  के  लिए  बिक्री  की  अहंक  सीमा  को  5  किलोग्राम

 घटा  कर  2  किलोग्राम  कर  गया  है  ।  इसी  प्रकार  गहनों  के  निर्यात  के

 व्यापारियों  को  लाइसेंस  प्रदान  करने  मात्रा  श्रौर  मूल्य  संबन्धी  शर्ते  को  भी  एक  हजार  ग्राम

 एक  लाख  रुपये  से  घटाकर  एक  सौ  ग्राम  तथा  दस  हजार  रुपये  कर  दिया  गया

 व्यापारी  लाइसेंस  धारी  किसी कतिपय  शर्तों  पर  व्यापारी  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के

 भागीदारी  फर्म  के  भागीदारों  को  श्लग-झलग  करने  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 व्यापार  किसी  लाइसेंस  शुदा  फर्म  के  कमंचारी  जिन्हें  निर्धारित  wana  प्राप्त

 कतिपय  शर्तों  पर  स्वर्ण  व्यापारियों  का  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  पात्र  होंगे  ।

 31-3-1977  की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  स्वर्ण-व्यापारी  लाइसेंसों  की

 कुल  संख्या  1811  उसके  पश्चात्  131  नये  mMaed-Ta  प्राप्त  हुए  जिनमें  से  90

 पत्नों  का  निपटान  किया  जा  चुका  है  तथा  41  श्रनिर्णीत  पड़े  हैं

 व्तंमान  कार्यविधि  को  इस  प्रकार  से  निर्धारित  किया  गया  है  कि  स्वर्ण  व्यापारियों

 के  लाइसेंस  जारी  करने  के  संबन्ध  में  स्वर्ण  )  अ्रधिनियम तथा  उसके  बनाये
 गये  नियमों  के  उपबंधों  की  की  पूर्ति  हो  सके  ।  फिलहाल  श्रौर  भ्रधिक  सरलीकरण

 आवश्यक  प्रतीत  नहीं  होता  ।  मामले  की  समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मिलने  वाली  पेंशन  की  दरों  का  पुनरीक्षण

 4354.  श्री  मनोरंजन  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मिलने  वाली  पेंशन  की  वर्तमान  दरें

 मलय  सूचकाँक  को  देखते  हुए  बहुत  ही  कम  हें
 :  शौर

 क्या  सरकार  सेवा  निवृत  सरकारी  कमंँचारियों  विशेष  रूप  से  छोटे  पदों  से  सेवा

 निवृत  होन  वाले  कमंचारियों  को  मिलने  वाली  की  दरों  का  पुनरीक्षण  करने  की  कोई

 कार्यवाही  कर  रही  है  भ्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  ai  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को

 स्वीकायं  पेंशन  की  दरों  का  नियतन  समय-समय  पर  वेतन  झायोग  जैसे  विशेषज्ञ  निकायों  द्वारा

 जाँच  करने  के  पश्चात्  किया  जाता  है  ।  विद्यमान  दरों  का  frat  तीसर  वेतन  श्रायोग  की

 सिफारिशों  पर  1-1-73  से  किया  गया  था  र  इसलिए  इतना  जल्दी  ही  इन  दरों  की  समीक्षा

 करना  झावश्यक  नहीं  समझा  जाता  |  जहाँ  तक  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  होने  का  संबंध  है  सेवा

 निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  जिनमें  निम्नतर  पदों  से  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  कमंचारी

 शामिल  है  समय-समय  पर  पेंशन  में  राहत  दी  जाती  एसी  राहत  की  वर्तमान  टर  पेंशन

 का  30  परन्तु  कम  से  कम  30  रुपए  प्रतिमाह  अ्रौर  श्रधिक  से  अधिक  150  रुपए

 प्रतिमाह  है  ।

 गत  तीन  महीनों  में  स्टाफ  कारों  के  उपयोग  पर  em  खच

 4355.  श्री  कण  रामामूर्ति  :
 वित्त  wet  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि  :

 aia  से  1977  तक  के  तीन  महीनों में  भारत  सरकार  स्टाफ  कारों

 के  उपयोग  पर  कितनी  राशि  खर्चे  wk

 वष॑  1976  की  इसी  श्रवंधि  में  छ  खर्च  उस  से  कम  था  या

 faa  संतरी  एच०  एम०  (a)

 है  झौर  विभिन्न  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 ।

 ea  यथा  सम्भव  शीघ्र  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 श्रायात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 4356.  श्री  मुकन्द  मण्डल :  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पुर्ति  ate  सहकारिता  at

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 {
 (  26  1975 से  20  1977  के  बीच  श्रायात  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग

 के  कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाये  गय  हैं  ;

 प्रत्येक  मामले  में  किस  प्रकार  से  दुरुपयोग  किया  गया  ;

 (7)  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  नाम  ax  oer  विवरण  क्या  ak

 प्रत्येक  मामले में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  या  की  जाती  तो  वह

 कया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  att  सहकारिता  ara  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 :  26-6-1975  तथा  20-3-1977  के  बीच  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  के  2932

 मामले  सरकार  के  नोटिस  में

 (a)  से  उपर्युक्त  2932  मामलों में  677  फर्मे को  श्रायात  )

 1955  के  भ्रन्तर्गत  विशिष्ट  अवधियों  के  लिए  श्राया  सुविधाएं  प्राप्त  करने  से  वर्जित  कर  दिया

 गया  हे
 ।

 इन  मामलों  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०  ।  इन  677  फर्मों  में  से  169  मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों

 को  सौंपे  mae  ताकि  दोषी  फर्मों  पर  न्यायालय  में  मुकदमे  चलाये  जा  सकें  174  मामले
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 कर  दिए  गए  क्योंकि  जांच  करने  पर  इन  फर्मों  के  खिलाफ  कोई  भी  श्रपराध  प्रकट

 नहीं  शेष  2081  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जांच  aah  भी  चल  रही  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  fora  बक  श्राफ  इंडिया  द्वारा

 फर्मों  att  कम्पनियों को  5  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  दिया  गया  ऋण

 4357.
 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  गत  तीन  वर्षों  में  राष्ट्रीयकृत  स्टेट  बैंक  are  इंडिया  waar  fora  बंक

 इंडिया  ने  जिन  तथा  कम्पनियों  site  एकाधिकार  गृहों  को  5  करोड़

 स्पय  से  अधिक  का  ऋण  दिया  उनके  नाम  श्रौर  पते  क्या  हैं  ate  कितना-कितना ऋण

 (a)  क्या  सरकार  को  ऐसा  ऋण  देने  में  इन  बैंकों  द्वारा  की  गई  gfaafacarat  के

 सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  प्रत्यक  मामले  का  ब्यौरा  क्या  हैं  तथा  सरकार  ने  की

 नियमित  रूप  से  भुगतान  नहीं  किया  है  तथा  प्रत्येक  पर  ऋण  की  कितनी  राशि  बकाया
 ऐसी  प्रयत्क  कम्पनी  श्रथवा  व्यक्ति  का  नाम  क्या  है

 जिन्होंने  ऋण  का

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रौर  भारतीय  ford  बैंक

 फर्मों  कम्पनियों  को  कोई  ऋण  नहीं  मंजूर  करता  है  ।  बैंकरों  में  प्रचलित  प्रणालियों  wr

 प्रयासों  के  श्रनुसार  श्रौर  साथ  ही  साथ  भारतीय  स्टेट  बैंक  1955  श्रौर  बैंकिंग

 कम्पनी  का  भ्रभिग्रहण  att  1970  के  उपबन्धों  को  ध्यान  में

 रखते  भारतीय  स्टेट  बैंक  ate  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  मंजूर  किए  जाने  वाले  5  करोड़

 रुपये  श्रौर  इसे  श्रधिक  के  ऋणों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  wea  ऋणकर्ताश्रों  के  मामले
 से  सम्बन्धित सूचना  प्रकट  नहीं  की  जाती  उपलब्ध  श्रांकड़ों  के  सभी

 भ्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  5  करोड़  रुपये  से  ata  के  ऋणों  के  बारे  में  बकाया राशि

 निम्न  प्रकार

 रुपयों

 अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति

 य  eer ि  वि

 ऋण  सीमा की  रेंज  1974  1975

 ce i  ee

 खातों की  ऋण  बकाया  राशि  खातों की  ऋण  बकाया  राशि

 संख्या  संख्या

 5
 करोड़  रुपये

 133  1664.  02  25  169  2652.44  1587.93

 से
 भ्रधिक  अ  क
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 ate  (7):  तने  सड़  au  प्रदान  करने  में  सरकारी  ज्ञ  के  बैंकों  द्वारा  की  गई

 अनियमिततझ्रों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  प्राप्त  शिकायतें  पुछताछ  a  समुचित  कार्यवाही  के

 लिए  या  तो  भारतीय  रिजर्व  बेंक  की  या  फिर  सम्बन्धित  बैंक  को  भेजी  जाती  ह  ।  इस  प्रकार

 के  मामले  सरकार  ने  एक  बैंक  द्वारा  मंजूर  की  गई  ऋण  सुविधाश्रों  की  जांच  करने  के  लिए  एक

 एक-सदस्यीय जांच  समिति  की  नियक्ति  की  थी  इस  एक-सदस्यीय  जांच  समिति  द्वारा

 प्रस्तृत  की  गई  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 ऋण  स्वीकार करने  में  बैंकों  द्वारा  की  गई  अनियमितताश्रों के  सभी  मामलों  की

 भारतीय  for  बैंक  द्वारा  बैंककारी  विनियमन  1949  की  धारा  35

 के  अधीन  किए  जाने  वाले  बैक-निरीक्षणों  के  दौरान  की  जाती  है  ।

 इलाहाबाद  बेक  के  डाइरेक्टरों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 4358.  श्री  लाल  प्प्त  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंग कि

 क्या  सरकार  की  इलाहाबाद  बैंक  के  डायरेक्टरों  के  विर्द्ध  ि  शिकायत  मिली

 ा  उस यदि  ष्  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ७  ws  ७  पर  क्या  कार्यवाही गई

 इलाहाबाद  बैंक  के  कार्यकरण  के  बारे  में  सरकार
 क

 शिकायतों  का  ब्यौरा

 क्या

 उस  पर  क्या  कर्यवाही की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  शौर  (a)  सरकार  को  इलाहाबाद  बके

 के  दो  निदेशकों  के  विरुद्ध  शिकायतें  मिली  हैं  ,  जिनमें  से  एक  गैर-सरकारी  निदेशक  है  जो  झब

 निदेशक  के  पद  पर  नहीं  रहा  इसके  मामले  में  मिली  शिकायत  कानपुर  में  एक  छोटे  पैमाने

 के  एकक  द्वारा  की  गई  ऋण  सुविधाओं  के  बारे  मं  जिसमें  इस  निदेशक  के  सम्बन्धियों के

 साझेदारी के  हित  निहित  थे  ।  दूसरे  निदेशक  के  मामल  में  जो  कि  weil  निदेशक  के  पद  पर  है

 उस  पर  लगाये  गए  श्रारोप  बैंक  के  कर्मचारी  के  रूप  में  तथा  कर्मचारी  संघ  के  पदाधिकारी  के  रूप

 में  उसकी  गतिविधियों  से  सम्बन्धित  इन  शभ्रारोपों  पर  इलाहाबाद  बैंक  के  परामर्श  से  विचार

 किया  गया  था  ।  बैंक  ने  श्रावश्यक  उपचारात्मक  कारवाई  की  है  ।

 शौर  सरकार  इलाहाबाद  बैंक  के  कार्यकरण  के  विरुद्ध  ग्रनेक  आरोपों  की

 सूचना  मिली  इन  शभ्रारोपों  को  निम्नलिखित  मुख्य  वर्गों  में  रखा  जा  सकता  है

 दलाली  की  श्रदायगी  ब्याज  की  ऊंची  दर  पर  बैंक  जमाओं की

 स्वीकृति

 कुछ  झ्नियमित  श्रम्रिमों  का  देना

 पदोन्नति  atk  तैनाती  में  कुछ  afaarfear  के  प्रति

 शर  पिछले  ak  वर्तमान  wer  कार्याधिकारियों  द्वारा  की  गयी  aa  झनुचित

 कारवाई  सम्बन्धी
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 सभी  श्रारोपों  की  जांच  कर  ली  गयी|की  जा  रही  ae  यथापेक्षित  उपयुक्त  कार्रवाई

 की  गई

 सामान्य  बीमा  कम्पनी  द्वारा  कांग्रेस  दल  को  सप्लाई  की  गई  sat  के  लिए

 बेकों  को  दी  गई  गारंटी

 4359.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :
 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सामान्य  बीमा  कम्पनी  ने  चेयरमैन  के  कहने पर  कांग्रेस

 दल  को  सप्लाई  की  जीपों  के  लिए  बैंकों  को  गारण्टी  दी

 यदि  तो  जीपों  के  लिए  बेक  को  कितनी  राशि  की  गारण्टी  दी  और

 क्या  सरकार  इस  मामले  पर  जांच  करेगी  और  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  करेगी  ॥

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  नहीं  ।  साधारण  बीमा  कम्पनियों  ने  कांग्रेस  दल

 को  जीपों  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  क्षतिपुति  पालिसियां  जारीਂ  नहीं  की  थीं  ।  बीमा  कम्पनियों  ने  श्रपने

 व्यवसाय  ay  सामान्य  प्रक्रिया  के  झ्रनुसार  किराया  खरीद  वित्त  कम्पनियों  को  किराया  खरीद

 क्षतिपूर्ति  पालिसियां  जारी  की
 प्रत्येक  मामले  में  क्षतिपूर्ति  की  सीमा  किराया  खरीद  fad

 ha
 ardy  at  उसके  पहले  के  fers  अर  प्रतिभूतियों  के  स्वरूप  श्रौर  इसके

 द्वारा  पेश  की  गई  प्रतिगारटियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती  हैं  किन-किन  व्यक्तियों

 झथवा  व्यक्तियों  के  निकायों  को  किराया-खरीद  mere  पर  मोटरगाड़ियों  जीपें  भी

 शामिल  देने  के  सबंध  में  निर्णय  करने  का  काम
 बीमा

 कम्पनियों  का  नहीं  बल्कि  किराया

 खरीद  वित्त  कम्पनियों  का  था  |

 और  ये  सवाल  पदा  ही  नहीं  होते  ।

 निम्न  शर  सध्य  शय  वर्ग  के  झपने  देश  के  qaeat  को  सुविधाएं

 4360.  श्री  दुर्गाचन्द :
 क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बत।ने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  20  1977  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  उनके

 एक  साक्षात्कार  में  उन्होंने  कहा  था  कि  देश  के  निम्न  शर  मध्यम  ga  वर्ग  के  quant  को

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  एसे  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है

 mat  चालू  वर्ष  में  इसके  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  ae

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ऐसी  सुविधाएं  प्रदान  की  जायेंगी  श्रौर  ये

 सुविधाएं  किस  प्रकार  प्रदान  की  श्र

 क्या  यह  सच  कि  जो  सुविधाएं  इस  प्रकार  प्रदान  की  जायेंगी  वे  वित्तीय

 दृष्टि  से  एसे  पर्यटकों  के  सामथ्य के  भीतर  होंगी  ate  यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  हां

 (@)  शौर  (4)  कलकत्ता  तथा  मद्रास  के  महानगरों  अरन्य

 चने  हुए  पर्यटन  केन्द्रों  में  ऐसे  सस्ते  होटलों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  मध्य  श्राय
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 सन

 वर्गीय  पयटकों  की  पहुंच  के  श्रन्तगंत  केन्द्रीय  oe  में
 निर्माण  किए  जाने  वाले  ऐसे  होटलों

 की  सख्या  तथा  स्थान  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध

 कराए  गए  साधनों  पर  निर्भर  छठी  योजना  पर  योजना  श्रायोग  के  साथ  बविचार-विमशे

 चल  रहा  है  ।

 निम्न  राय  वर्गीय  श्रन्तर्देशीय  पययंटकों  के  राज्य  धार्मिक  ट्रस्टों  श्रादि  के

 साथ  परामर्श  करके  धमंशालाओं  आदि  में  सुधार  करने  के  लिए  एक  स्कीम  तैयार  की  जा

 रही  है  ताकि  ऐसे  पर्यटकों  के  लिए  स्वच्छ  तथा  श्रारामदेह  श्रावास  की  व्यवस्था  की  जा  सके

 पड़ोसी देशों  में  क्षेत्रीय  श्राधार पर  पर्यटन

 4361.  श्री  दुर्गाचन्द :  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पड़ौसी  देशों  में  क्षेत्रीय  ware  पर  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा कया
 पौर

 क्या  इस  बारे  में  पड़ौसी  देशों  से  कोई  सम्पर्क  किया  गया  है  ak  यदि  तो  उसका

 क्या  परिणाम  निकला  ?

 पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :

 जी

 शर  क्षेत्रीय श्राधघार  पर
 ea

 को
 ated aT

 देने  के  लिये  भारत  सरकार

 विश्व  पर्यटन  संस्था  के  ढांचे  के  भ्रन्तगंत  कार्य  करती  हूँ  ।  विश्व

 पर्यटन  संस्था  में  छः  श्रायोग  इन  में  से  एक  श्रायोग  दक्षिण  के  बारे  में  है  भर

 इसके  सदस्यों में  नेपाल  तथा  श्रीलंका

 शामिल  हैं  ।  इस  श्रायोग  के  उद्देश्य  हैं  क्षेत्रीय  सहयोग  स्थापित  करना  तथा  क्षेत्र  के  पर्यटक

 आकर्षणों को  विशिष्ट  रूप  से  प्रचारित करने  के  संयुक्त  रूप  से  प्रोत्साहन  कार्य के  लिये

 उपाय  करना  |  सदस्य  देशों  के  बीच  Wat-HaT  पर्यटन  के  विकास  के  लिये  भी  प्रयत्न  किया

 जाता है  ।  इन  उद्देश्यों की  gta  के  लिये  उपायों  व  साधनों  पर  विचार-विमश॑  करने  के  लिये

 सदस्य  देशों में  से  किसी एक  में  झ्रायोग  की  वर्ष में  दो  sop  होती

 ~
 क्षेत्र  को  विशिष्ट  रूप  से  प्रचारित  करने  के  लिये  क्षेत्रीय  श्रायोग के  भावी  कार्यक्रमों  में

 संयुक्त रूप  से  ब्रोशरों  का  प्रकाशन ,  संयुक्त  रूप से  विज्ञापन  प्रसारित  करना  तथा  प्राइमरी  टूरिस्ट

 जनरेटिंग  माकिटों  में  सेमिनारोंਂ  का  श्रायोजन  करना  शामिल  है  ।  सूचना  बुलेटिनों  तथा

 सुचनात्मक  सामग्री
 का  सदस्य  देशों  के  साथ  नियमित  रूप  से

 श्रादान-प्रदान
 किया  जाता  है  ।

 दक्षिण एशिया  का  पर्यटकों  के  लिये  एक  लोकप्रिय  गन्तव्य  क्षेत्र
 के

 रूप
 में  विकास

 करने  के  लिये  भारत  इस  क्षेत्र  के  अरन्य  देशों  के  साथ  घनिष्ट  सहयोगपुर्वक  कार्य कर  रहा  है  ।

 साहित्यकारों  तथा  श्रन्य  प्रमख  व्यक्तियों  के  स्थानों  का  विकास

 क्या  पर्यटन
 nw

 4362.  थी  दुर्गाच  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि
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 क्या  प्यंटकों  की  रुचि  के  स्थाने  के  विकास  के  लिये  देश  के  साहित्यकारों  तथा

 प्रमख  व्यक्तियों के  स्थानों  के  विकास का  कोई  प्रस्ताव  सरकार के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  यह  सच  कि  मंत्री  ने  भ्रपने  साक्षात्कार जो  20  नवम्बर  1977  के

 नवभारत  टाइम्सਂ  में  छपा  इस  प्रस्ताव  का  उल्लेख  किया  शर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  किन-किन  स्थानों  को  चुना  गया  अथवा  चुना

 जाना  है  ?

 पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  ) @ और
 :
 देश के

 साहित्यकारों तथा  अन्य  प्रख्यात  व्यक्तियों  से  सम्बद्ध  स्थानों  पर  wea  सुविधाझों का  विकास

 करने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रस्ताव  पर्यटन  विभाग  के  विचाराधीन  नहीं  ।  तथापि  स्थान  के  महत्व

 के  श्राधार पर  प्रख्यात  विभूतियों  से  सम्बद्ध  स्थानों  पर  पयंटन  सुविधाओं  प्रदान  की  जाती

 उदाहरण  के  तौर  पर  विभाग  ने  तीसरी  योजना  में  शान्ति  निकेतन  में  एक  विश्वाम  गृह  का

 निर्माण  किया  तथा  पोरबन्दर  श्रौर  साबरमती  में  पर्यटक  बंगलों  के  निर्माण में  हुए  व्यय के

 50  प्रतिशत  व्यय  का  वहन  इसने
 चौथी

 योजना  में  साबरमती  श्राश्रम  में  एक  एवं

 त्  प्रदर्शन  तथा  चालू  योजनावधि  में  इसने  पोरबन्दर  में  एक  पर्यटक  बंगले  का

 निर्माण
 सेवाग्राम  में  एक  यात्री  निवास  के  लिये  व्यय  की  मंजूरी  देदी है  तथा  पयेटकों

 को  कन्याकुमारी  में में  विवेकानन्द  शिला  स्मारक  तक  ले  जाने  के  लिये  एक  मोटर  लौंच  की

 व्यवस्था की  है  ।

 al

 केवल  सेवाग्राम
 में  यात्री  निवास  के  निर्माण  की  स्वीकृति  प्रदान  की

 गयी है  ।

 कल्ल[मनाली  को  छोटी  एयर  ह  we  शामिल  करना

 4363.  श्री  दुर्गाचन्द  क्या  पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 pin कि

 क्या  निकट  भविष्य में  छोटे  कस्बों को  मिलाने  वाली  15  से  20  यात्रियों की  क्षमता

 वाली  छोटी  एयर  बसों  को  शुरू  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन है

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 इन  रूटों  पर  इन  एयर  बसों  के  कब  तक  चलने  की  संभावना  शर

 (4)  क्या  इस  प्रस्ताव  में  कुल्लू-मनाली  तथा  कांगड़ा  घाटी  को  शामिल  किये  जाने  की

 सभावना है
 ?

 पयंटन  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  से  ज
 स्थानीय  विमान  सेवाओं  का  परिचालन करने  की  व्यवहार्यता  पर  विचार  किया जा  रहा  तथा

 सरकार ने  छोटे  शहरों  कस्बों  को  विमान  सेवाओं  से  जोड़ने के  ब  में  अ्रभी  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  कल्ल-मनाली  को  ऐसे  थर्ड  लेविल  परिचालनों ६.  न  सच  a  जोड़ने के  प्रश्न  पर  भी  विचार

 किया  जायेगा  ।
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 भारत  wea  faata  निगम  के  प्रबन्धकों  हारा  श्रनियमित  ढंग  से  को

 गई  खरोद

 4364.  श्री  समर  क्या  ज पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  (1)  बल्लारपुर  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड
 से  1976

 में  श्ननियमित  ढंग  से  30  लाख  रु०  मूल्य  का  विशिष्ट  ब्रांड  कोटिड

 आई  श्राटें  पेपर  खरीदा  (2)  निविदायें  मांगें  बिना  श्रौर  सम्बद्ध  मंत्री के  निदेश  की

 हेलना  करके  उसी  कम्पनी  से  30  लाख  रु०  के  मूल्य  के  are  पेपर  की  एक  खेप

 (3)  निविदाएं मांगने  की  सामान्य  प्रक्रिया  की  उपेक्षा  करके  श्रकबर  होटल  के  लिये  18  लाख

 रपये  के  मूल्य  के  फर्नीचर  श्रौर  फिटिंग्स  के  लिये  एक  गैर  सरकारी  श्रनजानी  कम्पनी  को

 aaren  श्रौर  (4)  1974 में  जयदयाल  कपूर  डिस्ट्रीब्यूटिंग  कम्पनी  से  श्रनियमित

 तरीके से  16.5  लाख  रुपये  के  मृत्य  का  कागज  खरीदा  श्रौर  उसी  कम्पनी  के  साथ  1972  से

 1977 के  बीच  में  उसी  प्रकार  के  शभ्रनियमित  सौदे  भी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  श्रौर

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  द्वारा  इन  मामलों  में  कोई  जांच  की

 गई थी  अर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 qaza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  से  कुछ  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  जिनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 वित्तोय  aeaiat  द्वारा  विभिन्न  उद्योगों  सें  पूंजी  विदेश|/ऋण  दिया  जाना

 4365.  श्री  समर  qe:  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 केन्द्रीय  सरकार के  श्रन्तर्गत  विभिनन  वित्तीय  संस्थाशों  द्वारा  वर्ष  1974--77  के

 दौरान  बड़े  उद्योगों  थोक  लघु  कुटीर

 किसानों को  जो  ऋण  दिये  गये|पूंजी निवेश  किया  उसके  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 वित्तीय  लाभ  प्राप्तकर्ताप्रों  की  विभिन्न  श्रेणियों  जैसा  ऊपर  कहा  गया

 ऐसे  ऋण  निवेश  azar  afar  धन  पर  कितना  ब्याज  मांगा  गया

 समय  पर  भुगतान  किये  गये  तथा न  भुगतान  किये  गये  ऐसे  ऋण/श्रम्रिम  धन/पूंजी/

 पूंजी  निवेश
 के  बारे में  तथ्य  क्या

 क्या  सरकार  ने  ऋण  भिय्िम  धन  orf  देने  की  नीति  पर  पुनः  विचार  किया

 और

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  कया  तथा  इसी  भ्रवधि  के  दौरान  ऋण  |श्रम्रिम  धन

 झादि  का  वितरण  करने के  बारे में  राज्य-वार  श्रांकड़ों  का  ब्यौरा  कया हैं  ?

 faa  मंत्री
 (att t  एच०  एस०  :  यह  श्रनुमान  किया  जाता  है  कि

 मांगे
 गये

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  बारे में  1973  से  1976  के  श्रन्त  की  स्थिति

 के  अनुसार  श्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  ऋणों  की  बकाया  राशियों  के  क्षेत्रवार  वितरण  के
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 उपलब्ध  भ्रांकड़े  भ्रनुबन्ध 1  में  दिये  गये  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  o-

 1391/77]  |

 1975 के  ot  की  स्थिति  के  agar  उपलब्ध  aqafad  वाणिज्यिक

 बैंकों के  10,000/-  रुपये  से  श्रधिक  के  ऋण-खातों के  बारे  में
 ब्याज  की  सीमा  (<7) oon"

 शर

 व्यवसाय के  झ  ऋणों  श्रौर  भ्रम्रिमों  के  वितरण  संबंधी  mins  भ्रनुबन्ध-1 में में  गये  हैं

 [ wertert  में  रखा  गया  ।  देखिए  Ho  एल०  eto  1391/77]!

 भारतीय fort  बैंक  किसानों  को  दिये  गये  प्रत्यक्ष ऋणों  के  बारे  में  ही  ऋणों  की

 वसुली  संबंधी  श्रांकड़े  इकट्ठा  कर  रहा  ताजा  से  ताजा  उपलब्ध  श्रांकड़े  यह  प्रकट  करते  हैं

 fe  1976  के  श्रन्त  तक  की  स्थिति  के  इस  क्षेत्र  में  श्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 की  कुल  मांग  415.59  करोड़  रुपये  जिसमें से  215.87  करोड़  रुपय  वसूल  किये  जा  चूके

 थे  शौर  199.  72  करोड़  रुपये  कुल  बकाया  राशियों  का  48.  1  प्रतिशत  श्रतिदेय के  रू
 म  बकाया  था

 शौर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  से  कहां  गयाह  कि  वे  उपेक्षित  क्षेत्रों  में  अपने

 ऋणों की  गति  को  इस  प्रकार  बढ़ायें कि  ara  1979  तक  कूल  ऋणों  में  उनका  भाग  33.  2

 प्रतिशत  तक  हो  जाये  ।  उन्हें यह  भी  सलाह दी  गई  है  कि  वे  wa  ऋण  प्रभार  में  भी  सुधार  करें

 ताकि  उपर्यक्त  तारीख  तक  उनकी  ग्रामीण  ait  awed  शाखाओं  में  ऋण  :  जमा  अनुपात

 कम से  कम  60  प्रतिशत  तक  हो  जाये  भारतीय  fers  बैंक  ने  बैंकों  को  यह  भी  सलाह

 दी  है  कि  वे  ऋण  गारंटी  योजना  के  c Wea T  व्याप्त  छोटे  पैमाने  एककों

 तकनीकी  उद्यमियों  द्वारा  प्रवर्तित एककों  को  atk  पिछड़े  जिलों  में  अवस्थित  छोटे  पैमाने  के  एककों  की

 ऐसी  अ्रवधियों  के  लिये  fet  गये  ऋणों  के  लिये  जिनकी  परिपक्वता-श्रवधि  3  वर्ष  से  कम  न

 11
 प्रतिशत  से  श्रधिक  ब्याज  दर  वसूल  न  इसी  परिपक्वता  श्रवधि के  लिये  छोटी  सिंचाई

 ar  भूमि  विकास  के  वास्ते  कृषि  के  निमित्त  दिये  गये  सावधिक  ऋणों पर  10.5  प्रतिशत ak

 विविधीकृत  प्रयोजनों  के  लिये  11  प्रतिशत  से  श्रधिक  की  दर  से  ब्याज  न  वसूलने के  लिये  कहा

 गया  है
 ।

 बैंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  छोटे  किसानों  को
 1  1978 के  बाद  मंजूर

 fra
 जाने  वाले  ऐसे  ऋणों  पर  जो  व्यक्तिगत  रूप  से  दिये  गये  श्रौर  जिनकी  राशि  2500/-

 रुपये  से  अधिक न  11  प्रतिशत  से  भ्रधिक  की  दर  से  ब्याज  वसुल  न

 श्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये गये  ऋणों  के  की  1973

 ग्र
 1976

 हे अन्त  की  राज्यवार  स्थिति  के  झांकड़े  अनुबन्ध
 है|

 में  दिये गये

 [ warere  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०

 विश्व  बंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  के  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 महाराष्ट्र  में  प्रारम्भ  कौ  जाने  वाली  परियोजनाएं

 4366.  श्री  यशवन्त  बोरोले  क्या  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बैंक  झऔर  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  के  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  देश  की

 कृषि  भ्र  ग्रामीण  विकास  परियोजनाश्रों  से  लगभग  .3  करोड़  ग्रामीण  निर्धन  व्यक्तियों  को  लाभ
 प्राप्त  होगा
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 25  1899  (aH)  भारत  हैवी
 इलेक्ट्रिकल

 के  सचिव  द्वारा

 भूख  हड़ताल  के  बारे  में

 यदि  तो  एसी  परियोजनायें  किस  प्र  कार  की  है  ;  ate

 महाराष्ट्र में  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  जानी है
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  जी  नहीं  ।  लेकिन विश्व  बैंक  की  1977  वीं  वार्षिक

 रिपोर्ट  के  श्रनसार  राजकोषीय  वर्ष  1977  में  प्रनमोदित  विश्व  बैक]श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  की  सहायता

 से  भ्रनेक  सदस्य  देशों  में  चलाई  जाने  वाली  84  कृषि  परियोजनाश्ों  से  सम्बद्ध  उपलब्ध  श्रांकड़ों  से

 पता
 चलता  है  कि  इनमें  लगभग  50  लाख  किसान  परिवारों  या  3  करोड़  लोगों  को  सीधा  लाभ  पहुंचेगा  |

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  सहायता  प्राप्त  कृषि  ्र  ग्रामीण  विकास  परियोजनाश्रों

 के  ग्रन्तगंत  कृषिऋण  ,  धान  पर  क्षेत्र  वन  विज्ञान और  मीन  उद्योग

 फसल  भंडारण  शौर  विपणन जैसे  कायें  ्राते है  ।

 विश्व बैंक  के  राजकोषीय  वर्ष  1977-78  में  महाराष्ट्र  राज्य  में  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ

 से  सहायता  प्राप्त  एक  सिचाई  एव  सिंचाई क्षेत्र  विकास  परियोजना  शुरु  की  जाने  की  सम्भावना  ।

 ata  हैवी  इलक्ट्किल  हैदराबाद  नज कमंचारो संघ संघ  के  सचिव  द्वारा  wa  हड़ताल

 के  बारे

 RE  HUNGER  STRIKE  BY  GENERAL  SECRETARY:  OF  WORKING  UNION  OF
 ARAT  HEAVY  ELECTRICAL,  HYDERAB

 श्री  मल्लिकार्जन  :  भारत  इलेंक्ट्रिकल्ज  हैदराबाद  पदोन्नति  नीति को  कार्यान्वित  करने

 के  लिये  संघषे  कर  रहा  है  श्रौर  aaa  के  महासचिव  प्रतिश्चित  भ  ख  हड़ताल  पर  बैठ  कर्मचारियों

 ~ हड़ताल को  पुलिस  द्वारा  तंग  किया  जा  रहा  है  ।  मेरा  भ्रनुरोध  हैं  कि  उद्योग  मंत्री  इसमें  दखल  करें  ।  भुख

 कीं  नवां  दिन  है  ।

 mead  महोदय  :  श्रापने कई  बार  एक  ही  बात  का  जिक्र  किया हैं  |

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  प्रबन्धक  पहले  समझौते  से  पीछे  हट  रहे  हैं  ।  उद्योग  मंत्री  सुनिश्चित

 करें  कि  पंदौन्नति  नीति  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  भर  महासचिव  को  भूख  हड़ताल  समाप्त  करने  के

 लिये  कहा  जायेगा  |

 अध्यक्ष  श्रबन  पत्र  सभा  पटल  पर  रखें

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  (  डायमड  मैंने  दो
 विशेषाधिकार  प्रस्तावों की  सुचना दी  है  जिनमें

 से  एक  श्री एच०  एम०  पटेलਂ  के  विरुद्ध है

 द  मिला । श्रध्यक्ष  महोदय :  अ्ापको  प्रस्ताव मुझे  दस  बज  कर  30  मिनट के  ब

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  मेरे  विचार  में  10  बजे  से  पहले  दिया  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  10  बज कर  30  मिनट  के  बाद  मिला ।

 श्री  ज्योतिर्मय ag  प्रश्नकाल में  सभा
 को  नियमित करने  में  प्रसफल हुये  हैं  ।

 meat  Ratea  क्या  नियमित करने  का  श्रथें  केवल  श्रापको  बोलने  at  अनुमति देना  है  ?

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  मेंने  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  दिया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।
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 ज्योतिमंय  aq:
 **

 श्री  बथाला  रवि  :  मैंने  एक  स्गथगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।

 meat  महोदय  मेंने  इसे  श्रस्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 **कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  fat  गया

 NOT:  RECORDED

 सभा  पटल  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 सीमाशुल्क  श्रायकर  श्रौर  केन्द्रोय  उत्पाद

 शुल्क  नियम  के  श्रधिसू  चनायें

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  Ho  :
 में  निम्नलिखित  पत्र सभा  पटल

 पर  रखता  हूं

 (1)  सीमा  शुल्क  1962 की  धारा  159  के  अझन्तगंत  श्रधिसुचना  संख्या  ato

 ato  fro  1653  (  हिन्दी तथा  संस्करण  )  की  एक  प्रति  ,  जो  दिनांक  3

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 [water  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  ठी०-1 365/77] 1

 (2)  श्रायकर  1961  की  धारा  296  के  श्रन्तगंत  झ्रायकर

 1977  (  हिन्दी  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  जो  दिनांक  8

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्रघिसुचना  संख्या  सा
 ०  श्रा०  827  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  Fo  एल०

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  श्रन्तगत  जारी  की  गयी  निम्नलिखित

 सुचनाशओं  (  हिन्दी  तथा  aes  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  —

 (1)  ato  ato  नि०  730  (  जो  दिनांक  3  1977 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 (2)  सा०  सां०  नि०  731  जो  दिनांक  3  1977 के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।
 ~

 [wares  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  eto  1367/77]  |

 निर्यात  ऋण  तथा  of  निगम  शौर  भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  वाधिक

 प्रतिवेदन तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा

 वाणिज्य  तथा  नागरिक
 gta  ate  सहकारिता मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aries aa  )  :

 में
 कम्पनी  अधिनियम  ,  1956  की  धारा  619

 क
 की  उपधारा  (1)  के  न ग्रन्तभत

 लिखित  vat  तथा  की  ए  क-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 (1)  निर्वात  ऋण  तथा  प्रतिभूति  निगम  बम्बई के  31  1976

 को  समाप्त हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार द्वारा  समीक्षा
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 16  1977  सभा  पटल  पर  रखे  गए

 (2)  निर्यात  ऋण  तथा  प्रतिभूति  निगम  बम्बई  का  31  1976

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन

 पर  निपंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 | warera  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 (1)  भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई
 दिर्व्ल

 के
 वर्ष

 1976-

 77  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 (2)  भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  नई  दिल्ली  वर्ष  1976-

 77  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ,  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल

 (1)  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  नई  दिल्ल  के  वर्ष  1976-77 के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 (2)  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1976-77  FT

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां

 में
 रखा  गया  देखिए  सं०  एल०

 अ्रखिल  भारतीय  सेवाएं  श्रधिनियम  के  c  श्रधिसुचना

 गृह  मंत्री  चरण
 :  में  श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  1951  की  धारा

 3  की  उपधारा  (2)  के  अ्न्तगंत  श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  संशोधन

 1977  के 1977  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  10

 भारत  के  राजपत्र  में  संख्या  सा०  ato  नि०  1675  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल

 पर  रखता हूं  ।

 [ weareTy  में  रखा  देखिए  सं०  एल०  टी०-1371/77] 1

 झ्रोरिएऐंटल  फायर  एण्ड  जनरल  sta  कम्पनी  युनाइटेड  इंडिया  फायर  एण्ड

 जनरल  इंसोरेंस  लिमिटेड  नेशनल  सोरन्स  कम्पनी  तथा  जनरल  इन्सोरन्स  कारपोरेशन

 श्राफ  इंडिया  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  विवरण

 मैँ  निम्नलिखित  पत्र
 वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 1)  कम्पनी  1956  की  धारा  उपधारा  (1)  के  अन्तगत  निम्न

 लिखित  पत्रों  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ——

 श्रोरिएंटल  फायर  एण्ड  जनरल  garter  कंपनी  नई  दिल्लीਂ

 के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  वार्षिक

 लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक  की

 णियां  ।

 145



 Papers  Laid  on  the  Table  December  16,  1977

 यह

 बताने  वाला  एक  विवरण  कि
 oe

 प्रतिवेदन  से  सरकार  सहमत

 हैं  झ्र  इसलिये  कम्पनी  के  कार्यकरण  ay  पुथक  समीक्षा  सभा  पटल

 पर  नहीं  रखी  जा  रही

 में  रखा  गया  ।  देखिए  स०  एल०

 यनाइटेड  इण्डिया  फायर  एण्ड  जनरल  इंसोरेन्श  लिमिटेड  मद्रास  के

 31  दिसम्बर  1975  को  समाप्त  हुए  का  व  fae  र

 लेखा-परीक्षित  लेखे  तंथा  उन  नियन्त्रक  महालेखा-परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 यह  बताने  वाला  एक  विवरण  कि  उपयुक्त  प्रतिवेदन  से  सरक।र  सहमत

 हैं  शर  इसलिये  कम्पनी  के  कार्यकरण  की  पृथक  समीक्षा  सभा  पटल

 पर  नहीं  रखी  जा  रही  है

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 नेशनल  इंसोरेन्श  कम्पनी  कलकता  के  31  दिसम्बर  1975 (7)

 को  समाप्त  हुए  का  वार्षिक  लेख़ापरीक्षित  लेखे  तथा  उन

 पर  नियन्त्रक-मह।लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 यह  बताने  वाला  एक  विवरण  कि  उपर्यक्त  प्रतिवेदन  से  सरक।र  सहमत

 wie  इसलिये  कम्पनी  के  कार्यकरण  की  पथक  समीक्षा  सभा  पटल

 पर  नहीं  रखी  जा  रही  है

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 जनरल  इंसोरेन्श  कारपोरेशन  आफ  बग्बई  का  31  दिसम्बर

 1976  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 यह  बताने  वाला  एक  विवरण  कि  उपर्यक्त  प्रतिवेदन  से  सरकार  सहमत

 इसलिये  कारपोरेशन  के  कार्यकरण  की  पथक  समीक्षा  सभा

 पटल  पर  नहीं  रखी  जा  रही  है

 (2)  उपयुक्त  मद  (1)  के  श्र  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  को  सभा  पटल

 पर  रखने
 म

 हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले  तीन  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण )

 '

 | rerrerey  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  डो०-1 37577] ॥ ।

 श्राज्त्यक्ष  कराधान  जांच  समिति  का  श्र  अंतिम  प्रतिवेदन  णंक

 व्याख्यात्मक  foros

 क्ति  तथा  राजस्थ  ste  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  निम्नलिखित पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं
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 25  1899  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषयों  की  we

 ध्यान  दिलाना

 (1)  श्रप्रत्यक्ष  कराधान  जांच  समिति  के  श्रन्तरिम  प्रतिवेदन  1977)  की  एक

 (2)  अप्रत्यक्ष  कराधान  जांच  समिति  के  श्रन्तिम  प्रतिवेदन  1)

 1977)  की  एक  प्रति  ।

 (3)  उपर्युक्त  (8)  और  (9)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदनों  के  हिन्दी  संस्करण

 साथ  न  रखने के  कारण  बताने  वाला  तथा  यह  भी  बताने  वाला  कि  अ्रस्तिम  प्रतिवेदन

 के  भाग  1  में  दी  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  अ्रभी  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  तथा  मंग्रेजी

 [wearers  में  रखा  गया ।  देखिए  सं०  एल०

 कि

 राज्य  सभा से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव :  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  सन्देश  की  सुचना  देता  हूं  कि  राज्य  सभा  15

 1977  की  श्रपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  13  1977  को  पास  किए

 मए  कम्पनी  1977  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 ee er  a

 SHRI  RAMANAND  TIWARY  (Buxar)  :  In  the  first  instance  I  would  like  to  say  that

 reply  to  my  calling  attention  motion  tabled  in  Hindi  has  been  given  in  English  Hindi  is

 having  neglected.

 अध्यक्ष  महोदय  :  हिन्दी  ar  प्रति  उपलब्ध  क्यों  नहीं  हुई ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH)  This  is  my
 fault.  I  will  enquire  from  the  Ministry.

 afanradta  लोक  महत्व  के  fan  को  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 अ्ानन्द  माग  की  गतिविधियों  में  गत .  एक  ay  में  हुई  वृद्धि

 SHRI  RAMANAND  TIWARI  (Buxar)  :  Sir,  I  call  the  attention  of  the  Home  Minister
 to  the  following  matter  of  urgent  Public  importance  and  I  request  that  he  may  make  a  state-
 ment  thereon

 disclosure  by  the  Prime  Minister  that  letters  threatening  to  kill  him  are  being
 sent  to  him  by  Anand  Marg;  the  statement  made  by  Minister  of  External  Affairs  describing
 the  activitics  of  Anand  Marg  as  terrorist  and  irresponsible;  and  wide-spread  anxiety  in  the
 country  on  account  of  increase  in  the  terrorist  activities  of  Anand  Marg  during  the  last  one

 TE  चरण  fag):  अ्रानन्दमागें  तथा  विदेश  में  इसकेਂ  सम्बद्ध  संगठनों से
 इसके  मुख्य  संस्थापक  श्री  पी०  श्रार०  सरकार  TH  श्रानन्दमूर्ति  को  रिहा  करने  की  मांग  करते
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 Calling  Attention  to  Urgent  Public  Importance  Matter  of
 नेहरा

 25,  1899  (Saka)

 हुए
 धमकी

 भरे  पत्र  प्राप्त  हो  रहे  हँ  ।  15  नवम्बर  को  gat  सदन  में  विदेश  मंत्री ने  विदेशों

 स्थित  विभिन्न  केन्द्रों  पर  हमारे  कर्मचारियों  पर  किए  गए  maa  तथा  सम्पत्ति  की  हुई

 क्षति  का  ब्यौरा  देते  हुए  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।

 निःसंदेह  इस  सदन  के  सदस्य  इस  बात  से  wana  होंगे  कि  श्री  पी०  त्रार०  सरकार

 को  दिसम्बर  1971  षडयंत्र  तथा  अनन्दमाग  के  उन  शभ्रनूयायियों  की  हत्या  करने

 की  अवप्ररणा  के  श्रारोपों  जिन्होंने  संगठन  का  कथित  त्याग  कर  दिया  गिरफ्तार  क्या

 गया  था  ।  मई  1972  में  पटना  उच्च  न्यायालय  में  श्री  सरकार  तथा  अन्य  के  विरुद्ध  झआरोप

 पत्र  दायर  किया  गया  था  ।  मजिस्ट्रेट  ने  1972  में  मुकदमें  को  सेशन  कोटे  को

 वाई  के  लिए  सुपुदें  कर  दिया  था  ।  श्री  सरकार  को  हत्या  हत्या  की  ग्रव््ररणा  तथा

 एसे  अपराध  की  श्रवप्ररणा  जिसके  कारण  साक्ष्य  लप्त  हो  गया  था  के  श्र।पर1 धिक  पडयत्र

 के  अपराधों  के  लिए  दोषी  पाया  गया  था  ।  ग्रौर  कड़ा  दण्ड  भोगने  की  सजा

 गई  सेशन  कोर्ट  के  निर्णय  के  विरुद्ध  एक  पटना  उच्च  न्यायालय  में  न्य।या  धीन

 नहीं  हो  सकता । इन  परिस्थितियों  में  श्री  पी०  श्रार०  सरकार  को  रिहा  करने  का  प्रश

 श्री  पी०  श्रार०  सरकार  के  विरुद्ध  कानून  के  श्रनसार  कार्यवाही  की  जायगी  यह  सरकार

 के  इस  निर्णय  के  संदर्भ  a  है  कि  श्री  पी०  श्रार०  सरकार  के  श्रनयायी  उनको  कराने  में

 सरकार  को  बाध्य  करने  के  प्रयास  में  गतिविधियों  का  asa  लेते  रहे  अब

 तक  प्राप्त  लगभग  सभी  धमकियां  य  निवसंल  प्राउटिस्ट  रिवोल  शनरी  फेडरेशन  द्वारा  भेजी  हुई

 बताई  गई  जो  विदेश  में  हमारे  कर्मचारियों  पर  aren  atk  हमारी  सम्पत्ति  की  क्षति

 के  उत्तरदायित्व  का  खुले  रूप  से  दावा  करता  है  ।  हालांकि  झानन्द  मागं  प्रचारक  संघ  ने  यूनिवसेल

 प्राउटिस्ट  रिवोलशनरी  फंडरेशन  के  साथ  श्रपने  सम्बन्धों  का  खण्डन  किया  तो  भी  उसने  गई

 की  निन्दा  नहीं  की  चंकि  उनकी  रिहाई  कराने  के  लिए  इन  धमक्यों  मं  केवल

 श्री  सरकार  के  अ्रन_या इया  का  हाथ  श्रानन्द  माग  के  इस  सावेजनिक  दावे  को  कि

 उसका  यूनिवर्सल  प्राउटिस्ट  रिवोल  शनरी  फेडरेशन  से  कोई  सरोकार  नहीं  ््राध्क  महत्व

 नहीं  दिया  जा  सकता  |

 3.  झ्रातंकवादी  गतिविधियों  जिनमें  श्री  पी०  अ्रार०  सरकार  के  श्रनय।इथो  का

 हाथ  हमें  भारी  चिन्ता  हो  गई  है  परौ  जनता  के  मन  में  उचित  शंकाएं  उत्पन्न  हुई  हैं  ।

 निगरानी  कड़ी  कर  दी  गई  है  श्रौर  सभी  श्रावश्यक  पूर्वोपाय  किये  गये  हैं  ।  स्पष्टतया  सरकार

 बहकाय  हुए  लोगों  के  किसी  दल  के  ऐसे  अ्रभित्रास  के  सामने  बिल्कुल  नहीं  झुक  सकती

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रब  ्ञाप  इसकी  व्याख्या  हिंदी  में  करें  क्योंकि  कुछ  सदस्यों  ने  शायद

 aust में  न  समझा  हो

 SHRI  RAMANAND  TIWARY  I  have  followed.  The  Government  is  having  pressu-
 rised  with  a  view  to  active  some  particular  target  The  Anand  Marg  is  indulging  in  terrorist
 activities  throughout  the  world  since  August  The  Foreign  Minister  also  confessed  in  the
 Rajya  Sabha  that  activities  of  Anand  Marg  are  causing  anxiety  to  the  Government  of  India

 would  like  to  know  the  action  taken  by  the  Government  in  this  behalf

 The  main The  Prime  Minister  and  Home  Minister  are  also  receiving  threatening  letters
 object  behind  these  activities  of  Anand  Marg  is  to  secure  the  release  of  P.  R.  Sarkar.  rhey
 bombed  Indian  Embassies  in  various  foreign  countries.  We  are  having  defamed  in  the
 world.  What  have  you  done  to  check  the  activities  of  the  Universal  Proutist  Revolutionary
 Federation  and  what  have  been  done  to  ensure  the  safety  of  our  Embassadors.
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 16  1977  अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों
 हिज
 कं  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 There  should  be  no  doubt  that  some  international  agencies  are  supporting  the  Anand
 Marg  to  defame  the  Janta  Party  at  the  international  level.  Anand  Marg  is  an  undemocratic
 organisation  The  Government  should  be  aware  of  these  international  agencies.  1  request
 the  Government  to  deal  with  their  activities  firmly

 श्री  Fo  लकप्पा  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  पर  पाबंदी  लगाए  |

 relevant
 SHRI  CHARAN  SINGH  :  The  question  reg.  transfer  from  the  jail  do  not  seems  to  be

 इनक।र  करते  ह  यह अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  हैं  कि  वे  स्थान।न्तरित  होने

 प्रश्न  इनकार  करने  का  है

 SHRI  CHARAN  SINGH  I  will  find  out  the  fact  of  transfer  and  refusal  to  be  trans-
 ferred.

 The  Government  is  not  going  to  surrender  to  the  threatenings  of  the  Anand  Marg.  The
 Government  has  elerted  its  police  force  and  asked  other  agencies  to  deal  with  these  activities
 firmly.  We  are  taking  all  the  possible  measures.

 I  will  be  happy  to  have  any  more  relevant  suggestions  from  Tiwaryji  or  any  other
 member

 SHRI  RAMANAND  TIWARY  The  passports  of  all  the  Anandmargis  went  abroad
 should  be  cancelled  1  will  give  some  other  suggestion  also

 SHRI  CHARAN  SINGH  I  will  consider  the  suggestion  of  the  hon.  member

 लोक  लेखा  स्मिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 श्रौर  प्रतिवेदन

 श्री  श्रशोक  कृष्ण  दत्त  में  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हू
 :--

 (1)  रत  के  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  के  ay  1974-75  के  संघ

 सरकार  के  श्रगोला  कमीजों  wit

 rea  सिलों  की  खरीद  से  सम्बन्धित  पेराग्राफ  38,  39,  41  42  पर

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  भारत  के  faaraae  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1974-75  के  प्रतिवेदन  संघ  सरकार

 ,  राजस्व  खंड  1  श्रप्नत्यक्ष  कर  शल्क

 पैराग्राफ  15  पर  प्रतिवेदन  |
 ae

 अनयचित  जातियों  तथा  अनसचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी

 समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED

 TRIBES

 पहला  और  सातवां  प्रतिवेदन

 थ्री  सुरज  भान  (Ararat)  में  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  तियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं
 :--
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 Statement  re.  Oil  Price  Committee  December  16,  1977

 (1)  कृषि  श्रौर  सिंचाई  मन्त्रालय  विभाग
 संघ  राज्य  क्षेत्र  में

 सुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनज।तियों  को  भूमि  का  अ्रावंटन  पर

 वेदन

 (2)  रेल  मन्त्रालय  बोड)--पश्चिम  रेलवे  की  वकंश।पों  में  श्रनसुचित  जातियों

 तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  wie  तथा  उनके  नियोजन  के  सम्बन्ध

 में  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक  में  दी  गयी  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  के  बारे  में  सातवां  प्रतिवेदन  ।

 सदस्यों  की  अनुपस्थित  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS

 चौथा  प्रतिवेदन

 श्री  नटवरलाल  बी०  परमार  (eget)  :  मैँ  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  श्रनुपस्थिति

 सम्बन्धी  समिति  का  चौथा  प्रतिकेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 मूल्य  समिति  की  सिफारिशों  सम्बन्धी  सरकार  के  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  re.  GOVERNMENT  DECISIONS  ON  RECOMMENDATIONS  OF  OIL
 PRICES  COMMITTEE

 पेट्रोलियम  wit  रसायन  मंत्री  हेमवती  नन्दन  मानवीय  सदस्यों  को

 मालूम  है  कि  विश्व  में  अशोधित  तेल  की  नई  स्थिति  शौर  aa  सम्बन्धित  मामलों

 के  qa  में  श्रपनाई  जाने  वाली  मूल्य  निर्धारण  नीतियों  के  बारे  में  सिफारिश  करने  के  लिए

 1974  में  रिज़र्व  बैंक  आफ  इंडिया  के  डिप्टी  गर्वनर  डा०  Ho  एस०  कृष्णास्वामी  कीं

 श्रध्यक्षता  में  भारत  सरकार  ने  तेल  मूल्य  समिति  गठित  की  थी  ।  इस  समिति  ने

 1975  में  एक  भ्रन्तरिम  रिपोर्ट  पेश  की  थी  शौर  उस  पर  सरकार  द्वारा  गये  निर्णय

 14  1975  के  संकल्प  में  शामिल  किये  गये  थे  ।  इस  नई  निर्धारण  व्यवस्था  के

 मुख्य  अंग  इस  प्रकार  थे--तेल  के  दीर्घ  कालीन  सामाजिक  सीमान्त  लागत  के  सिद्धान्त

 Harare  पर  स्वदेशी  भ्रशोधित  तेल  का  मूल्य  निर्धारित  करना  की  अवधि  15

 ag  मान  कर  10%  की  कटौती  करते  श्रंशोधित  तेल  श्रौर  पेट्रोलियम  के  उत्पादों  के

 मूल्य  के  निर्धारण  में  श्रायात  समता  की  प्रणाली  की  बजाय  कतिपय

 शर  पैरामीटरों  के  श्रनुसार  लागत  wie  निवेश  पर  उचित  लाभ  की  प्रणाली

 को  शौर  हर  तेल  शोधक  कारखाने  के  हर  उत्पाद  के  लिये  मूल्यਂ  लागू
 करना  ।

 तेल  मलय  समिति  ने  1976  में  अपनी  श्रन्तिम  रिपोर्ट  पेश की  ।  मैं  सदन  को

 तेल  मूल्य  समिति  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  सरकारी  निर्णयों  से  श्रवगत  कराना  चाहता

 हैं  ।

 क े देश  को  अमी  भी  भारी  सातला  में  अशोधित  तल  श्रौर  कुछ  पेट्रोलियम  उत्पा  |  oo  आयात
 करना  पड़ता  गत  सात  वर्षों  में  wad  तेल  के  दाम  लगभग  दस

 गुना  बढ़  गया  है
 ।  तेयार  किये  हुए  पेट्रोलियम  उत्पादो ंके  उत्पादन  लागत  में  कर्ड  मुख्य

 झाघ्ठा
 तत्व  है  ।  तेल  के  bd  दी  ी  |  इतनी  अधिक  बृद्धि  प्रभाव  को  कम  करने  लियें  ae  उपाय
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 25  1899  तेल  की  कीमतों  के  बारे  मं  वक्तव्य

 किया  गया  है  कि  स्वदशी  श्रशोधित  तेल  का  मूल्य  श्रायात  समता  के  श्राधार

 पर  तय  न  करके  तेल  तथा  प्राकृतिक  Ta  के  शझ्रनमानित  व्यय  स्तर  श्रौर  राजस्व  पर

 समचित  लाभ  के  झाधार  पर  तय  किया  जाये  ।  इस  प्रकार  यह  किया  गया  है  कि  देश

 के  भीतरी  भागो  से  निकलने वाल  श्रशोधित तेल  का  मलय  41.  44  रुपये  प्रति बरल  (4.  58  डालर

 प्रति  बैरल  अथवा  34°  Wo  षी०  प्राई ०  प्रेविटी  का  BS  305.  41  रुपये  प्रति  मेट्रिक  बना

 att  अपतटीय  क्रड  का  मूल्य  58.  84
 रुपये  प्रति

 बरल  (6.54  डालर

 फ्रति  बैरल  झथवा  34”  ए०  पी०  झ्ाई०  प्रेविटी  का  433.  65  रुपये  प्रति

 रहेगा

 झोपेक  श्राफ  पेट्रोलियम  एक्सपोर्टिंग  के  मंत्री  स्तर  के  सम्मेलन

 में  भाग  लेने  नल  देशों  सउदी  wea  a  संयुक्त  अरब  wad को  ole  1

 1977  से  maa  तेल  के  दामों  में  9.0  की  वृद्धि  करने  का  निश्चय  किया
 ।

 सउदी

 अरब  श्र  wat  wea  अमीरात  ने  उसी  तारीख  से  यह  वृद्धि  5%  तक  सीमित  रखी  परन्तु

 1  1977  से  दुबारा  5%  मूल्य  बढ़ा  fear  ।  फलत  :  श्रोपेक  द्वारा  अशोधित  तेल  के

 मूल्यों  में  वृद्धि  1  1977  से  श्रौसतन लगभग  8%  रही
 ।

 मुझे  सदन  को  बताते  हुए

 इस  बात  की  खुशी  है  fe  तेल  कम्पर्नियों  के  प्रयत्नों  श्नौर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारण

 की  नीति  के  कारण  हम  इस  श्रसाधारण  qed  वृद्धि  का  सामना
 कर

 सके  हैँ  श्र  पेट्रोलियम

 उत्पादों  के  मल्यों  में  afe  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 लागत  सम्बन्धी  ताजा  श्रांकड़ों  श्रौर  समग्र  पूंजी  पर  15%  कुल  लाभ
 के  झ्राधार  पर  हर

 तेल  शोधक  कारखाने  के  लिए  प्रत्येक  पैट्रोलियम  उत्पाद  का  रिटेन्शन  मूल्य  संशोधित  किया

 गया  है  ऐसा  करते  समय  विभिन्न  प्रकार  की  संयत्रों  की  उग्र  श्र  हर  तेल  शोधक

 कारखाने  को  श्रावंटित  विभिन्न  प्रकार  के  क्रूड  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  शौर  कार्यकुशलता

 के  उच्च  स्तर  को  दृष्टि  में  रख  कर  प्रत्येक  यूनिट
 के  लियें  मानदण्ड  at  पेरामीटर  निर्धारित

 किये  गये  हैं
 ।

 हमने  हिदायतें  दी  हैं  कि  इन  मानदण्डों  शौर  पैरामीटरों  को  पुरा  करने  के

 लिए  कड़ी  निगरानी  रखी  जायें  ।

 रिटेंशन|/मार्जिन/मूल्य  के  प्रत्यय  को  विपणन  पर  लागू  किय  गया  है  जिससे

 जनिक  क्षेत्र  की  सभी  विपणन  कम्पनियों  को  समान  लाभ  मिल  सके  ।  हमने  ये  हिदायतें  भी

 दी  fe  विपणन  कम्पनियों  की  उत्पाद  सम्बन्धी  हानियों  ak  वस्तु  सुचियों  के

 स्तरों  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जायें  ।

 एक  att  जहां  कार्य  कुशलता  में  कमी  के  लिये  दण्ड  दिया  दूसरी ale  काय

 दक्षता  के  लिये  पुरस्कार देने  की  व्यवस्था भी  की  गई  है  ।  मलय  निर्धारण की  प्रक्रिया  में

 जिन  मानदण्डों
 ait  पैरामीटरों  की  व्यवस्था  उनमें  सुधार  लाने  से  जो  बचत

 उसे

 तेल  कम्पनियां  अपने  पास  रख  सकेंगी  |  इस  नई  प्रणाली  का  उद्देश्य  यह  है  कि  साव॑जनिक  क्षेत्र

 की  तेल  शोधन  श्रौर  विफणन  कम्पनियों  श्रपना  कामकाज  अधिक  कुशलता  आर  न्यनतम  लागत

 से  कर  स  ||

 15.1



 Statement  re.  Oil  Price  Committee  December  16,  1977

 ——

 पेट्रोलियम  का  विपणन  करने  वालों  की  कार्य  क्षमता  में  भी  सुधार  श्रपेक्षित  इस

 उद्देश्य  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  तेल  विपणन  कम्पनियों  के  बाजार  शेयर  भविष्य  में  इस

 तरह  से  नियत्रित  किये  जायेंगे  जिससे  सुव्यस्थित  रुप  से  उनका  विकास  हो  सके  ate

 सारी  सुविधाश्रों  का  श्रधिक  विवेक  got  उपयोग  किया  जा  सके  ।  विपणन  के  लाभ  की  दृष्टि
 से  रिटेंशन  मूल्य  लागू  करने  का  एक  परिणाम  यह  होगा  कि  तेल  कम्पनियों  में  परस्पर  पेट्रोलियम

 उत्पादों  का  खुल  कर  श्रादान  प्रदान  हो  सकेगा  ।  इस  प्रणाली  को  अपनाने  से  उत्पादन  के  विभिन्न

 स्तरों  पर  काम  कर  रहे  तेल  शोधक  कारखाने  श्रासानी  से  उत्पादों  का  परस्पर  विनियम  कर

 सकेंगे  at  इससे  अ्रधिकतम  किफायत  हो  सकेगी  ।  फलस्वरूप  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  वितरण

 कुशलता  के  साथ  हो  जनता  की  श्रावश्यकताशओओं  की  पूर्ति  बेहतर  ढंग  से  होगी  श्र

 खर्चे  में  भी  कमी  ae  ।

 श्रभी  तक  लुब्रीकेन्टस  श्रौर  ais  के  लिये  कोई  मूल्य  नीति  निर्धारित  नहीं  की  गई  थी

 श्रौर  उन  पर  एक  प्रकार  का  कण्ट्रोलਂ  लागू  था  ।  इसका  कारण  यह  कि  विभिन्न

 कम्पनियों के  श्रनेक  प्रकार  के  ब्रांड  श्रौर  प्रीजेज  थे  ।  श्रौर  ये  कम्पनियां

 हाल  तक  प्राइवेट क्षेत्र  में
 थीं

 ।  wa  at  देश  में  भी  तैयार  होने लगे  gt

 इस  बदली  हुई  परिस्थिति  में  merited  त्यूब्स  के  मूल्य  श्रधिकतम  विक्रय  मूल्य  निर्धारित

 किये  गये  देश  में  बिकने  वाले  कुल  cast  का  70%  गैर  एडिटिव  सैकेण्ड्री  ग्रेड  ल्यूब्स
 a

 हैं  और  उनके
 मूल्य  भी  निर्धारित  कर  गय ेहैं

 ।  श्राम  इस्तेमाल  होने  वाले

 wet  के  कुछ  ग्रेडों  के  मूल्यों  में  कमी  हो  जायेगी  ।  शेष  ल्यूब्स  श्रधिकतर  श्रौद्योगिक  ग्रेड  के &
 जिनके  मूल्य  वर्तमान  स्तर

 पर
 स्थिर  कर  दिये  गये  ह

 उपरोक्त  नियों  के  कारण  उत्पाद/कस्टम्स  शल्क  की  दरों  में  जो  परिवतंन  हुए

 उन्हें  झ्रधिसूचित किया  जा  रहा  है  ।

 अभी  तक  रिफाइनरी  मोम  पेट्रोलियम  स्पिरिट  ait  सात्वेन्ट्स  जैसे  कुछ  विशेष

 उत्पाद  मूल्य  निर्धारण  प्रक्रिया  के  श्रन्तगंत  नहीं  थे  परन्तु  इन्हें  श्रब  उसके  wad  ला

 गया  है  जिससे  मूल्य  निर्धारण  की  व्यवस्था  श्रधिक  सुचारु  हो  गई  है
 ।

 हमने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  प्रति  मास  सभी  तेल  कम्पनियों  के  कार्यकारियों

 से  हम  मिलें  और  उनके  साथ  उद्योग  की  समस्याओं  की  समीक्षा  करें
 ।

 हम  इस  बात  की  चेष्टा  करेंगे  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारण  की  नई  नीति  के

 घोषित  उद्देश्यों  की  पूर्ति  इन  बैठकों  के  जरिये हो  सके

 महोदय  मैं  TIT  श्राज्ञा  से  16  1977  के  सरकारी  संकल्प  की  प्रति  जिसमें

 सरकार  द्वारा  लिये  गये  निर्णय  सन्निहित  हैं  शौर
 तेल

 मूल्य  समिति
 की

 भ्रन्तिम  की

 सिफारिशों  atc  निष्कर्षों  के  सारांश  की  प्रति  सदन  के  पटल  पर  रखता  हूं
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 16  1977  मसस  बंगाल  केमिकल्स  लि०  कलकत्ता

 के  प्रबंध  के
 बारे

 में  वकत्व्यਂ

 मेसर्स  बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  बक्स  लिमिटेड

 कलकत्ता  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  TAKEOVER  OF  MANAGEMENT  OF  MESSRS  BENGAL

 CHEMICAL  &  PHARMACEUTICAL  WORKS  LTD.  CALCUTTA

 पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्री  हेमवती  नन्दन  aaa  बंगाल  केमिकल

 फार्मेस्यूटिकल  art  fro  की  स्थापना  1901  में  पश्चिम  बंगाल  में  ज चाय  प्रफुल्ल  चन्द्र  राय
 द्वारा  की  गई  जो  ato श्रौर  रसायनों  के  निर्माण  में  एक  पथ-प्रदर्शक  थे  ।  इस  कम्पनी

 की  स्थापना  के  दो  उद्देश्य  थे--भारत  को  श्रौषधों  और  रसायनों  के  मामले  में  आत्मनिभंर

 बनाना  अर  रोजगार  के  नए  जरिए  कायम  करना  |

 कम्पनी  के  निम्नलिखित  चार  उत्पादन  एकक  हैं  जिनमें  लगभग  2200  कमंचारी  काम

 करते

 (1)  मानिकतला--उ्षध  att  भेषज

 (2)  पानीहाट--रसायन

 (3)  arqse——T aT  ait
 घरेलू

 (4)  कानपुर--श्रौषध  और  घरेलू  ् पदाथ

 1968-69  TH  लाभ  कमा  रही  थी  किन्तु  उसके  बाद  निरंतर  हानियां  होती

 रहीं  और  1969-70  से  1976-77  के  दौरान  कम्पनी  को  269  लाख  रुपये  की  हानि  हुई ।

 कुछ  समय  से  सरकार  को  कम्पनी  की  दुर्व्यवस्था  श्रौर  श्रकुशल  कायं-संचालन  के  बारे  में

 रिपोर्टो  मिलती  रही  थीं  ।  परिणाम-स्वरूप  सरकार  ने  श्रौद्योगिक

 अधिनियम  डी०  की  धारा  15  के  अअन्तगत  कम्पनी  के  काय  की  जांच  करने

 के  लिए
 22  1977  को  श्रादेश  जारी  किये  थे

 ।  समिति की  रिपोर्ट  24

 1977  को  प्राप्त हुई  है  ।

 समिति  ने  इस  कम्पनी  के  कार्यकलापों  के  सभी  प्रमुख  पहलों  की  जांच  की  है  ।  समिति

 ने  यह  राय  व्यक्त  की  थी  कि  उपयुक्त  मात्रा  में  पूंजी  कुछ  चुने  हुए  विस्तार  कार्यक्रमों

 का  कार्यान्वयन  उत्पाद-मिश्रण  को  सुव्यवस्थित  विपणन  art  में  सुधार  करने  भर

 कुशल  प्रबन्धकों  को  नियुक्त  करने  से  कम्पनी  की  स्थिति  सुधारी  जा  सकती  है  ।  समिति  ने

 यह  भी  सिफारिश की  कि  कम्पनी के  प्रबन्ध  को  शीघ्र ही  श्राई०  डी०  झार०  श्रधिनियम

 की  धारा  के  अअन्तगत  अधिग्रहण  किया  जाना  चाहिए |

 मुझे  सदन  को  बताने  में  खुशी  है  कि  समिति  की  सिफारिशों  पर  ध्यानपूर्वक  धिचार
 उपग्रह  ala

 करने  के  बाद  सरकार  ने  कम्पनी  के  प्रबन्ध  का  तुरन्त  21.0
 =

 et  न  |  रने  का  फैसला किया  है  ।
 सरकार  ने  कम्पनी  कें

 प्रबन्ध
 का

 अधिग्रहण  करने  के  लिए  एक  प्रबन्ध  मण्डल  की  नियुक्ति

 भी  ९
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 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  भारत  के  महान  सपुत  श्राचायें  प्रफुल्लचन्द्र  राय  की  इस  शानदार

 धरोहर  को  सुदृढ  बनाने  में  श्रमिक  वग  पुरा  सहयोग  देगा  जिससे  यह  संस्था  देश  के  रासायनिक

 श्र  भेषज  उद्योगों में  योगदान देती  रहे  ।

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन
 :

 पिछले  प्रबन्धकों  द्वारा  कर्मचारियों को  लगभग एक  महीने  से

 वेतन  नहीं  दिया  गया  ।  मंत्री  द्वारा  भुगतान  का  श्राश्वासन  दिए  जाने  से  कर्मचारियों  को

 प्रोत्साहन  मि  लेगा

 meat  कृपया  इस  पर  विचार  करें
 ।

 सभा  का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसदीय  कार्य  site  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  श्रापकी  श्रेनमति  से  मैं
 चन्द

 19  1977  से  श्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  सरकारी  के

 जाने  की  घोषणा  करता  हूं  ।

 (1)  संविधान  1977

 तथा  पास

 ग्राज  की  कार्य  सूची  में  बचे  किसी  oer  सरकारी  कार्य  पर  विचार

 (3)  बहु  राज्य  सहकारी  सोसाइटी  1977

 ATA  समिति  को  सपना )

 (  4)
 राज्य  सभा  द्वारी  पारित  रूप  में  निम्नलिखित

 बेतवा  नदी  ate  1977,  राज्य  सभा  पास

 किये  गये  रूप  में  ।

 तथा  पास

 पत्तन  विधि  1977,  राज्य
 सभा  द्वारा  पास  किये

 गये  रूप  में  ।

 तथा  पास
 ~

 ह
 \  बालक  1977,  राज्य  सभा

 द्वारा  पास  किये  गये

 रूप में  ।

 तथा  पास

 (5)  दो  गम्भीर  रेल  दुर्घटनाओं पर  वक्तव्य  के  बारे
 में

 प्रस्ताव  पर  श्रागे  चर्चा
 |

 (6)  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  प्रस्ताव
 पर

 ्रागे  चर्चा
 ।

 श्री  पी०  जी०  ATA TAHT  सत्र  के  समाप्त  होने  में  कुछ  ही  दिन  रह

 गए  qayd  संसद  सदस्यों  की  पेंशन  सम्बन्धी  विधेयक  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  को
 पेश  करने  की  इच्छा  सरकार  प्रकट  कर  चुकी हैं  ।  सरकार इस  पर  विचार  क्योंकि

 मेरे  मत  से  सदस्यों  को  पेंशन  देना  नैतिकता  की  दृष्टि  से  गलत  है
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 सभा  का  काय 25  1899  )

 आद्योगिक  सम्बन्धों  पर  भी  एक  विधेयक  बजट  aa  म 4  लाया या  जाए  ||  में  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  निर्धनों
 को

 कानूनी  सहायता  देने  का  विधेयक
 कब

 तक  लाया
 जाएगा  |

 बदल  विधेयक  को  पेश  करने  की  सरकार  की  इच्छा  से  मैं  wana  gi  फिर  यह  कहा

 जा  रहा है  कि  विपक्षी  नेताओं  की  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  विपक्षी  नेता  इस

 ठोस  कदम  का  समर्थन  क्यों  नहीं  कर  रहे  हैं  |

 श्री  के०  लकप्पा  काय  मंत्रणा  समिति  ने  बेरोजगारी  की  मजदूरी

 विश्वविद्यालय  में  सम्बन्धी  विषयों  पर  चर्चा  के  लिए  कोई  समय  तय  नहीं  किया है  ।

 डा०  वसन्त  कमार  पण्डित  ara  मंत्रणा  समिति  ने  निर्णय  किया  था  कि

 सोमवार  को  केवल  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  wet  सुचना  प्रश्नों  को  ही  लिया  जाएगा  |

 a
 श्री  समर  म  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रौद्योगिक  सम्बन्ध

 विधेयक  कब  पेश  किया  जाएगा  |

 शी  वयथालार  रवि  हमने  डा०  लोहिया  की  मत्य  सम्बन्धी  रिपोर्ट  पर  चर्चा  किए  जाने

 की  बार  मांग  की  यह  एक  गम्भीर  मामला

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  ग्रान्क्र  प्रदेश  के  तम्बाकू  पैदा  करने  वाले  क्षेत्र  में  नीलामी  स्थलों  की

 स्थापना  के  लिए  उपकर  श्रधिनियम  मं  संशोधन  किया  जाए  ।  सने  इस  सम्बन्ध  में  तीन

 त्रियों  को  कहा  परन्तु  इसे  सरकारी  कार्य-सुची  में  शामिल  नहीं  गया  @
 है  ।

 मेँ  सेन्ट्रल  बैंक  और  रिज  बैंक  का  मामला  सदन  के  सामने  लाने  के  लिए  हर  सम्भव

 प्रयत्त  करता  रहा  हूं  यह  26  करोड़  के  गोलमाल  का  मामला  है  ।  कुछ  निहित  स्वार्थ  इसे

 न  लाए  जाने के  लिए  प्रयत्त  शील हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  शआपने  कोई  प्रस्ताव की  सू  दी  है  श्रौर  वह  ली  नहीं  गई  है  ।

 ज्योतिर्मय  बसु  :
 श्राप

 जानते  हैं  कि  मैँ  कई  प्रस्ताव
 दे  चुका

 ar maa  महोदय  :  यदि  यह  विशेषधिकार  का  प्रश्न  ANGE  यह नठु  उसमें  नहीं  अ्ाता  ।

 श्री  ज्योतिर्मय
 श्राप  मुझे  we  पीठ

 पर
 अ्र। रोप  लगाने

 को
 बाध्य  न  करें  (2aa4)

 यह
 एक

 गम्भीर  मामला  है  श्रौर  इस  पर  चर्चा  होनी
 चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  mae

 श्रौर  संसदीय  Ha  मंत्री  A  श्राश्वासन  चाहता  हूं  ।

 श्री  सी०  के०  ह्  राष्ट्रपति  के  भ्रभिभाषण  म  कहा  गया  था  कि  झ्रांसुका  को

 निरसन  करने  वाला  विधेयक  लाया  जाएगा ?
 श्रब  ay

 के  इस  प्रन्तिर  सत्र  कां  एक  सप्ताह

 ती रह  गया  क्या  इस  सप्ताह  में  इस  श्राशय  का  विधयक  लाया  जाएगा  यदि  एसा  नहीं
 मैं  एक  शभ्रन्तिम  दिन  वाला  प्रस्ताव  का  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 नारियल  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  भी  क्या  स्थिति  है  यह  बताया  जाए  ।

 श्री  कंवर लाल  गुप्त  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  अ्रनवरत  ग्रायाजना  पर  wet A Tat चर्चा

 Wel
 गौ

 किए  जाने  का  निर्णय किया
 था  परन्तु  इसे  सुची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  यह

 155



 Business  of  the  House  Agrahayana  25,  1899  (Saka)

 शौर
 बहुत  di  महत्वपूर्ण  है  AN  प्रत्येक  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  सहमत

 टस  हु  निति  कि  इस  पर

 चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 श्री  कृष्ण  जनता  सरकार  श्रौर  गह  मंत्री  ने  यह  श्रावश्वासन  दिया  प्रा  कि  इस

 asic  समाप्त  होने  से  पहले  श्रांसुका  का  निरसन  करने  वाला  विधेयक  लाया  जाएगा

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  सदस्यों  ने  कहां  कि  कार्य  सुची  में  weal  महत्वपूर्ण  विषयों  को

 नहीं  किया  गया  है  ।  मैँ  मानता हुं  कि  कुछ  मामले  महत्वपूर्ण  थे  परन्तु  सभी  को  शामिल

 नहीं  किया  जा  सकता

 वर्तमान  wt  भतपूत्रे  सदस्यों  को  प्रभावित  करने  वाले  सदस्यों  की  पेंशन
 सम्बन्धी

 विधेयक

 विपक्षी  दलों  से  बात  किए  जाने  के  aaa  में  नहीं  लाया  जा  सका  ?  आशा है  एक  aaa

 राय  बन  जाएगी  ai  हम  विधेयक  ला  सकेंगे  ।

 जहां  तक  श्रमिक  सम्बन्धों  सम्बन्धी  विधयक  का  सम्बन्ध  में  स्वयं  श्रम  मन्त्री होने

 नाते  उसे  शीघ्रातिशीघ्र  लाना  चाहता  हूं  ।  परन्तु  यह  एक  व्यापक
 नक

 है  इसलिए  अधिक

 बरता  जाना  श्रावश्यक  है  ।  मुझे  विश्वास  है  wat  सत्न  में  प्रारम्भ में  ही  इसे  पेश

 करना  सम्भव  होगा

 करंसी  सहायता देने  सम्बन्धी  विधेयक में  अब  श्राशा  है  देरी  नहीं ह होगी  शर  अगले

 सत्न  में  विघेयक  लाया  जाएगा  |

 दल-बदल  विरोधी  विधेयक  पर  भी  facet  दलो
 5:

 से  बात  चीत  चल  रही  है  |  इसके

 यूरा  होते  ही  हम  इस  विधेयक  को
 पेश  कर

 देंगे  | |  |

 Sito  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वे  सदन  को  यह  देंगे  कि  इस  बीच  उनकी

 पार्टी  wea  दलों  से  भ्रादमियों  के  ara  ge  रोकेगीਂ  शौर  इस  प्रकार  अभ्रपतत |  दल  बदल  रोकने

 कीं  इच्छा  को  व्यक्त  करेगी  |

 श्री  रवीन्द्र वर्मा  :  दल  बदल  के  सम्बन्ध  में  जनता  पार्टी  की  राय  से  सब  श्रवगत  हूँ  ।

 डा०  की  मृत्य  सम्बन्धी  रिपोर्ट  पर  श्रभी  चर्चा  नहीं  हो  सकेगी  बाद  में  कभी

 होगी

 झांसुका  का  निरसन  करने  सम्बन्धी  विधेयक  के  इसी  सन्न  में  पेश  होने की  अ्राशा है  भले

 ही  इसके  सारे  चरण  पूरे  न  हों  ।

 श्री  कंवर  लाल  गप्त  का  यह  कहना  सही  हैं  कि  कायं  मन्त्रणा  समिति  में  इसी  wa  में

 योजना  पर  चर्चा  किए  जाने  का  निर्णय  किया  गया
 था  ।

 इस  aa  में  इसके  लिए  समय  नहीं

 मिल  सकेगा  इसे  निःसन्देह  sae  सत्र  में  लिया  जाएगा  |

 तम्बाक  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएगा
 जह

 तक  उनकी  दूसरी  बात  का  प्रश्न

 हैं  लगता  है  वे  सरकार  द्वारा  समय  निकाले  जाने  के  प्रति  इच्छुक  नहीं  वरन्  वे  ae  बात

 सदन  को  बताने  में  भ्रधिक  रुचि  रखते  हैं  ।
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 16  1977  संविधान  विधेयक

 क्को श्री  ज्योतिर्मय  ag  ott  सेन्ट्रल  बैंक  तौर  रिजर्व बैंक  के  मामले  का  क्या  eur  ।

 उसके  लिए  कुछ  समय  अ्रवश्य  निकाला  जाए

 श्री  Fo  लकप्पा  :  उत्तर  प्रदेश  चनावों  में  हरिजनों  को  ale  डालने  से  जनता  पार्टी

 के  लोग  रोक  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हरिजनों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जाए  ॥

 ब्याज  विधेयक

 INTEREST  BILL

 faa  तथा
 राजस्व

 श्र  बेकिंग  dat  एच०  एस०  मस  प्रस्ताव  करता  हूँ
 कि  कुछ  मामलों  में  ब्याज  श्रनुज्ञात  किए  जाने  से  सम्बन्धित  विधि  का  समेकन  आर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  शभ्रनुमति  दी  जाए  |

 भ्रध्यक्ष  महोदथ  :  प्रश्न  यह  कि  कुछ  मामलों  में  व्याज  श्रनुज्ञात  किए  जाने  से  सम्बधित

 विधि  का  समेकन  आर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  झ्रतमति  दी  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 The  motion  was  adopted

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  विधयक  पुर  स्थापित  करता  हूं

 संविधान  (  संशोधन )  fara

 CONSTITUTION  (FORTY-FOURTH  AMENDMENT)  BILL

 चिधि  न्याय  att  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि

 भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  faraa  को  पुरःस्थापित  करने  की  झनमत्ति

 दी  जाए

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  सदर )  इस  faaan  के  पुर  स्थापन  का  विरोध  नहीं

 करना  चाहता  |  म  इसका  स्वागत  करता  a  लेकिन  अध्यक्ष  महोदय  श्रौर  मंत्री  महोदय  से

 मेरा  निवेदन  है  कि  वह  मेरी  इस  बात  पर  विचार  करें  |

 संशोधन  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  किया  गया  ?  संविधान  में  कुछ  मूलभूत

 परिवतन  किए  गए  यद्यपि  संसद  संशोधन  करने  में  सक्षम  नहीं  थीं  ।  यही  देश  के  मुख्य

 विदों  की  राय  थी  लेकिन  तत्कालीन  सरकार  का  विचार  था  कि  संसद  सर्वोच्च  है  ai  वह

 संविधान में  कछ  भी  संशोधन  करने  लिए  प्णतया  सक्षम  है  लेकिन  हम  इस  बात  को

 मानते  है  कि  संसद  संविधान  के  मलभत  तत्वों  में  परिवतन  नहीं  कर  सकती  ।  are  श्राप

 सब  भी  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होगें  wa  हम  इस  विधेयक  द्वारा  संविधान  में  किए  संशोधनों

 का
 निरसन  करना  चाहते  हैं

 |  यह
 एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार

 जो  कि  मूल  श्रधिकारों  की  मुख्य  बातों  में  परिवर्तन नहीं  कर  सकती  wa  परिवर्तन

 किसि  प्रकार कर  सकती  है

 यक्ष  महोदय  :  श्राप  क्या  विधेयक  के  पुरःस्थापन  का  विरोध  कर  रहे  हें  ।

 श्री  कंवर  लाल  गप्त
 मैं  इसका  विरोध  बिल्कुल  नहीं  कर  रहा  ॥
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 sol  सकते महोदय  :  तब  श्राप  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  el

 श्री  श्यामनंदन  मिश्र  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  माननीय

 सदस्य  श्री  Ta  को  व्यवस्था  का  प्रश्न  केवल  उसी  स्थिति  में  उठाना  चाहिए  था  जबकि  मंत्री

 महोदय  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  देते  ॥

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  ने  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  दिया  है  प्रौर  मैंने

 व्यवस्था  का  प्रश्न  ग्रध्यक्ष  महोदय  की  श्रतमति  से  उठाया  ।

 अध्यक्ष  मैने  oral  अनुमति  नहीं  दी  मैं  केवल  यह  जानना  चाहता  था  कि  शझ्रापका

 क्या  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  यदि  झ्ापका  प्रश्न  विधान  सभा  की  सक्षमता  के  बारे  में  है  तो

 इस  पर  चर्चा  कराई  जानी  श्रावश्यक  है  ae  यदि  ara  संशोधन को  कानून  ही  नहीं

 मानते  तो  यह  कानन  है  या  नहीं  इसका  न्यायालय  करेगा

 श्री  कंवर  लाल  गप्त  :  स्थिति  बहुत  विचित्र  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  संसद  जोकि  संविधान

 के  झराघार  मल  ढांचे  में  परिवतन  करने  में  सक्षम  नहीं  है  wa  संविधान  के  मूलभूत  ढांचे  में

 परिवर्तन  किस  प्रकार  कर  सकती  है  ।

 श्रध्यक्ष  इस  मामले  का  निणंय  न्यायालय  करेंगें  ।  मेरे  विचार  में  यह  कोई  व्यवस्था

 का  प्रश्न नहीं  है  ।

 प्रो०  पी०  डो  मावलंकर
 भ्रध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  विधेयक

 विरोध

 करता  हुं  श्रौर  इसका  विरोध  करना  मैं  श्रपना  कत्तव्य  समझता  हूँ  ।  जिस  ढंग  से  यह  विध॑यक

 पेश  किया  गया  है  वह  उचित  नहीं  |  वास्तव  में  सरकार  को  समूचे  संविधान  (42  वें  संशोधन  )

 विधेयक  के  निरसन  हेतु  एक  विधेयक  लाना  चाहिए  था  ।

 भूतपुर्व॑ सरकार  ने  जब  यह ह  संशोधन  सभा  में  पेश  किया  था  तब  मैंने  इसका  पूरा  पूरा

 विरोध  किया  था  मैं  इस  विधेयक  की  विषयवस्तु  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  लेकिन  जिस  ढंग

 से  यह  विधयक  पेश  किया  गया  है  उसका  मैं  विरोध  करता  हूँ  ।

 अपने  चनाव  घोषणा  पत्न  मैं  जनता  पार्टी  ने  कहा  था  कि  42  वें  संशोधन  द्वार  सारी

 सत्ता  एक  व्यक्ति  के  प्रात  प्रधानमंत्री  के  हाथ  में  केन्द्रित  कर  दी  गई  है  वह  उस

 संशोधन  को  रद  कर  देंगे  सरकार  एक  ऐसा  विधेयक  पेश  क्यों  नहीं  करती  जिसके  द्वारा

 संशोधन  विधयक  का  पूरी  तरह  निरसन  ही  कर  दिया  जाए  ।  क्या  ऐसा  वह  राज्य  सभा  में

 प्रतिपक्ष  दल  के  लोगों  की  बहुसंख्या  को  देखते  हए  नहीं  कर  रही  है  ।  यदि  यही  कारण है
 तो  देश  यह  जान  ले  कि  राज्य  सभा  के  कांग्रेसी  सदस्य  इस  विधान  को  ग्रर्थात  संशोधन

 पुणतया  निरसन  करने  के  विरुद्ध  हैं  ।  इस  प्रकार  के  जो  खंडश  :  उपाय  किए  जा  रहे  हें

 ag  उचित  नहीं  है  ।  यह  जनता  के  प्रति  विश्वासघात  है  ।  सरकार  को  समचे  संविधान

 AED

 पंशोधन श्रधिनियम + ि  की

 प

 करनें  के  लिए  शक  सता  येह  करता  गाएं

 ॥

 शमी  इयासनन्दन  मिश्र  (ayaa):  मैं  बड़ी  विषम  परिस्थिति मे ंमे ंहैं  भावना से

 यह  विधयक  लगया  गया  है  तथा  जिस  ढंग  से  अथवा  जिस  परिप्रेक्ष्य  में  श्रथवा  जिस  नीति  से

 विधेयक  सभा  में  पेश  किया  गया  हूं  उससे  मैं  सहमत  नहीं  हूं  ।  मुझे  इस  विधेयक  को  इस  ढंग

 से  पेश  करने  gaia में  गम्भीर  है  कि  संवैधानिक  संशोधन  एक-एक करके  सभा  के
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 विधेयक
 समक्ष  पेश  किए  जा  रहे  हैं  ।  मुझे  गम्भीर  सन्देह  है  कि  सरकार  धीरे-धीरे  श्रीमती  गांधी  द्वारा

 विछाए  गए  जाल  में  फंसती  जा  रही  है  ।  हम  यह  नयी  घटना  देख  रहे  हैं  ।  कि  जब  श्रीमती

 गांधी  का  दल  किसी  बात  से  सहमत  होगा  तभी  वह  संसद  में  प्रस्तुत  fear  जाएगा  ।  हम
 इस  तरह  मूक  दशक  मात्र  बन  कर  चुप  नहीं  रहेंगे  ।  विधि  मंत्री  को  सभा  को  झ्राश्वासन  देना

 चाहिए  कि  वह  जनता  से  की  गई  sofas  तथा  दिए  गए  वचनों  को  पुरा  करेंगे  ।

 5  श्रप्रैल  को  विधि  मंत्री  ने  श्री  समर  गुह  के  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  था  कि

 सरकार  का  विचार  संवैधानिक  संशोधन  के  संबंध  में  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  का  है  श्रौर

 goat  संशोधन  विधेयक  भी  इसमें  शामिल  होगा  ।  फिर  में  प्रैस  रिपॉटरों  को  भी

 बताया  गया  कि  जनता  सरकार  लागू  कुछ  परिवर्तनों

 को  समाप्त  करने  एक  व्यापक  संवैधानिक  संशोधन  विधेयक  नवम्बर  के  सत्न  में  लायेगी  ।  सदन  में

 शर  सदन  के  बाहर  सभी  लोगों  को  यह  वचन  दिया  गया  कि  एक  व्यापक  संवैधानिक  संशोधन

 विधेयक  पेश  किया  जाएगा  लेकिन  wa  मंत्री  महोदय  केवल  तीन  ग्रथवा  चार  खंडों  वाला

 विधेयक  ला  रहे  जनता  को  जो  पहल  से  श्राश्वासन दिया  गया  है  उसका  यह
 उल्लंघन

 करता  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  सदन  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे
 ॥

 म  विधेयक  के  विषय  वस्तु  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  यह  श्रहमानिकर  है  लेकिन

 जिस  में  सारा  मामले  सदन  के  समक्ष  रखा  जा  रहा  है  वह  बिल्कुल  गलत  श्रौर

 जब  तक  विधि  मंत्री  हमें  यह  आश्वासन  नहीं  देते  कि  इसीਂ  संबध  में  एक  व्यापक  विधेयक  पेश

 किया  जाएगा  तब  तक  वह  लोगों  को  दिए  गए  वचनों  को  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे
 ।

 श्री  बयालर  रवि  :  विधि  मंत्री  ने  इस  सभा  में  कहा  कि  संविधान

 संशोधन  विधेयक  पेश  करने  से  पहले  उसके  संबंध  में  प्रतिपक्ष  के  सदस्यों  से  पहले  विचार  विमर्श

 न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शान्ति  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस

 विधेयक  के  संबंध  में  श्रपने  विचार  प्रगट  किए  हैं  मैं  उनका  श्राभारी हूं
 ।  माननीय  सदस्यों  ने

 जो
 श्रापत्तियां  व्यक्त  की  है  वह  कुछ  गलत  फहमी  में

 की
 गई  लगती  उन्हें  पूरी  स्थिति  कें

 संबंध  में  कुछ  गलत  फहमी  है  ।  मैं  उन  मिथ्या  विचारों  का  निराकरण  करना  चाहता  हूं
 ्रौर

 a
 सदन  को  यह  श्राश्वासन देता  g  fe  जनता  पार्टी  का  प्रथवा  सरकार  FT  अपने  बायदों  से

 फिरने  का  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।

 प्रो०  मावलंकर  ने  कहा  है  कि  संशोधन  अधिनियम  को  पूरी  तरह  से  रदद  करने

 के  लिए  एक  विधेयक  लाया  जाना  चाहिए  था  ।  यदि  श्राशिक  निरसन  विधेयक  लाया
 जाता

 हो  जाता  ।  उपबन्धों  के
 लागू  होने

 के  वाद
 तो

 कया  इससे  संविधान  संशोधन  का  उद्देश्य  हल
 रसन  विधेयक  के  द्वारा और  जिस  उदेश्य  हेतु  वह  लाए  गए  हैं  उनकी  प्राप्ति  के  वाद  नि

 धान  को  पहले  जैसा  er  देने  का  उद्देश्य  हल  नहीं  हो
 पाता

 |  इसलिए  निरसन  विधेयक

 लाना  विल्कुल बेकार  था

 संविधान  श्रत्यधघिक  महत्वपूर्ण  है  श्रौर  सविधान  संशोध  न  का  मामला  एक  गम्भीर  मामला

 मामलें  को  हल्के-फुल्के  ढंग
 है  ।  भूतपूर्व  सरकार ने  जिस  प्रकार  संविधान  संशोधन  जैसे
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 से  लेकर  संशोधन  विधेयक  पेश  उनकी  अ्रालोचना  हुई  है  ।  किसी  भी  संशोधन  के

 सबंध  में  उचित  विचार-विमर्श  होना  चाहिए  ।  उसके  प्रत्येक  खंड  पर  भी  विचार

 किया  जाना  चाहिए

 दश  भर  में  चर्चा  हो  रही  है  ।  प्रैस  प्रपने  विचार  व्यक्त  कर  रहा  है  ।  विभिन्न  बार

 एसोसिएशनों  ने  समितियों  की  नियुक्ति  की  कई  गोष्ठियां  हुई  हैं  ak  wear  समितियों

 ने  इस  पर  बिचार  करके  प्रतिवेदन  दिए  ह्  कई  मंचों  पर  इस  विषय  कीਂ  चर्चा हुई  है

 खंडश
 :  उपायों  के

 बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया
 ।

 खंडश  दृष्टिकोण  अपनाना  भी  Fo

 कारणों  से  झावश्यक  हो  गया  था  ।  हम  प्रतिपक्ष  दल  के  साथ  इस  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 यह  नहीं  कि  हम  उनसे  डरते  हूँ  हम  कोई  विधान  केवल  इसीलिए  नहीं  क्योंकि  विरोधी

 दल  उसका  समर्थन  नहीं  करता  ।  यदि  चर्चा  के  बाद  ae  महसूस  किया  जाता  है  कि  हमारे

 कुछ
 संशोधन  जो  हम  करना  चाहते  है  उन्हें  teed  नहीं हू

 तो  हम  मामले
 को  सदन

 के  समक्ष

 फिर  भी  लायेंगे  ।

 इस  सत्न  में  व्यापक  विधेयक  लाना  संभव  नहीं  है  ।  अगले  सत्न  में  इसे  पेश  किया  जाएगा

 श्री  श्यामनन्दन  fast:  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  मंत्री  महोदय  व्यापक  विधयक  लाएंगे  ?

 झध्यक्ष  उन्होंने  कहा  तो

 श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  राष्ट्रपति  के  श्रमिभाषण  में  आश्वासन दिया  गया  था  कि  सरकार

 इसी  ag  ऐसा  करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होने  कटा  है  कि  विपक्ष के  साथ  बातचीत  के  बाद  ऐसा  किया  जाएगा

 श्री  पी०  जी०  मावलंकार  :  हम  मंत्री  महोदय
 से  शझ्राश्वासन  चाहते  है  कि  वह  ऐसा  विधेयक

 कब  तक  लाएंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जिन्होंने  qa  सुचना  नहीं  दी  मैं  बोलने  की  श्रनुमति  नहीं  देता ।

 प्रश्न  यह  भारत  के  का  द  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः

 स्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 THE  MOTION  WAS  ADOPTED

 श्री  शान्ति  भूषण  :  में  विधेयक  करता  हूं  ।

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 महोदय  पीठसीन  हुए )
 MR.  DEPU

 ry
 SPEAKER  in  the  Chair.

 377  के  अधीन  मामले

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 भारतीय  gat  समाचार  पत्र  सोसाइटी  ate  भारतीय  भाषा  समाचार  पत्र  संघ  द्वारा

 श्रमजीवी  पत्रकारों  शौर  गर-पत्रकारों  के  वेतन  बोर्डों  का

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  हाबंरज  पूर्वी  समाचार  पत्न  सोसायटी  शौर  भारतीय

 भाषा  समाचार  पत्न  संघ  के  समाचार  के  मालिकों .  ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  ak  गैर-पत्रकरों
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 16  1977  नियम  377  के  अधीन  मामले

 के  वेतन  बोर्डों  का  —_ afeeatz  करने  का  निर्णय  किया  जैसे  ही  हमें  इसकी  सूचना  मिली

 हमने  प्रधान  मंत्री  को  इस  बारे  में  बता  दिया  ।  श्रम-जीवी  पत्रकारों  श्रौर  गैर-पत्रकारों  की

 समुचित  अंतरिम  राहत  देने  के  मामले  पर  ही  वेतन  बोड़े  का  बहिस्कार  करने  का  निर्णय  लिया
 ।  उद्योगपतियों  भ्रनुभवी  राज-नीतिज्ञ  शौर  प्रसिद्ध  कामिक  संघ  नेता  श्री  बी०  ato

 भगवती  को  शामिल  करने  का  भी  विरोध  किया  है  ।  समाचारपत्नों  के  मालिकों  ने  यह  स्थिति

 इसलिए  पैदा  की  है  श्री  भगवती  शर  श्रन्य  गैर-सरकारी  सदस्य  श्रमजीवी  पत्रकारों  श्रौर  गैर

 पत्रकारों  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  का  प्रयास कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  को  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  ak  यह  सुनिश्चित करना  चाहिए
 ०७५

 कि  श्रमजीवी  पत्रकार  शर  पत्रकारा  को  धपा  faa  अन्तिम  राहत  प्राप्त  हो  |

 ‘eacerare far’  श्रौषधि  का  उपलब्ध  न  होना

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  समाचारपत्रों  में  यह  समाचार  दिया  गया  हैं  कि  बाजार

 में  स्ट्रप्टोमाइसिन  उपलब्ध  नहीं  हैं  wit  इसके  कारण  लाखों  रोगियों  को  aga  कठिनाई  हो

 रहीਂ  हैं  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  हैं  ।  सरकार  ह र क  स्ट्रप्टोमाइसिन  की  कमी  के  कारणों

 की  जांच  करनी  चाहिए  तथा  सदन  को  यह  श्राश्वासन  देना  चाहिए  कि  लोगों  को  wa  इसे

 प्राप्त  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 कोटा  के  श्राणविक  शक्ति  कोटा  में  हड़ताल

 (SHRI  JAGDISH  PRASAD  MATHUR  (Sikar)  I  want  to  draw  the  attention  to  the

 Minister  of  Labour  to  the  three-month  old  strike  in  the  Atomic  Power  Station,  Kota.  An

 agreement  had  been  reached  between  the  official  and  Labour  Leaders  through  the good-
 affairs  of  the  hon.  Minister  but  it  has  not  been  implemented  so  far.  I  call  upon  the  hon.

 Minister  through  you  to  clarify  the  position  and  see  that  the  situation  there
 improves.

 महाराष्ट्र  सरकार  के  कमंचा  रियों  द्वारा  अ्रनिश्चित  हड़ताल

 श्री  वयालर  रवि  :  महाराष्ट्र  सरकार  कें  कर्मचारी  गत  तीन  दिनों  से

 श्चित  काल
 के  लिए  हड़ताल  पर  महाराष्ट्र  सरकार  1300  करोड़  रुपए  के  कुल  राजस्व  में

 से  लगभग  500  करोड़  रुपए  कर्मचारियों  को  दे  रही  है  ।  राज्य  सरकार  ने  भोले  श्रायोग  की

 सिफारिशों  से  बढ़कर  वित्तीय  सहायता  दी  हैं  ।  लेकिन  शायद  इससे  कमंचारी  श्रौर  उनके  नेता

 संतुष्ट  नहीं  ।

 देश  के  वित्तीय  मामलों  को  नियमित  करना  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रथम  कतेंव्य हैं उसे है  उसे

 राज्यों  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शी  सिद्धांत  बनाने  चाहिएं  ।  धन  सम्बन्धी  मामलों  श्राय  प्र

 वितरण  के  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  राज्य-सरकारें  बहुत  हद  तक  केन्द्रीय  सरकार  पर
 निर्भर  करती  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  से  महाराष्ट्र  सरकार  को  भारी

 नुकसान  होगा  श्र  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  के  बिना  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  वित्तीय

 दारी  को  पुरा  करना  ग्रसंभव  है  ।

 बताया
 गया

 है
 कि

 एक  केन्द्रीय  मंत्री  कर्मचारियों को  हड़ताल  करने  के  लिए  भड़का  रहा
 >
 @  |  उसका  उद्देश्य  वहां  की  कांग्रेसी  सरकार  का  तख्ता  पलटने  का  है  ।

 यह बहुत  श्रावश्यक है
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 कि

 कि  केन्द्रीय  मंत्री  सविधान  के  a  के  pena  gt  कार्ये  करें  उन्हें  एसी  गतिविधियों  में

 fo  ।  प्रधान at  Tot ज  मंत्री को जलज  पने  मत्रियों  के  क्रियाकलापों  का  ध्यान  रखना भाग  नहीं  लेना  चाहिए

 चाहिए  तथा  उन  पर  नियंत्रण  रखना  चाहिए  ताकि  वह  संविधान  के  ढांचे  के  wana  ही

 कोय  कर  |

 अ

 उच्चतम  न्यायालय  संशोधन--विधेयक

 SUPREME  COURT  (NUMBER  OF  JUDGES  AMENDMENT  BILL

 fafa,  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  शांति  qaT)  :  में  प्रस्ताव  करता

 *्प्कि  उच्चतम  न्यायालय  संख्या  )  शझधिनियम  1956  का  अर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  करने  की  झ्नसति  दी  जाए

 यह  विधेयक  बहुत  ही  साधारण  है  ।  संविधान  के  एक  उपबन्ध  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  में

 नियक्त  किए  जाने  वाले  न्यायाधीशों  की  संख्या  सीमित  की  गई  है  लेक्नि  संविधान  में  एक

 समर्थकारी  उपबन्ध  भी  हैं  जिसके  wea  संसद  को  संविधान  में  निर्धारित  संख्या  से  श्रधिक

 न्यायाधीशों  की  निथक्ति  करने  के  शक्ति  प्राप्त  हैं  ।  संसद  ने  इसी  शक्ति  का  प्रयोग  करके  पहले

 मख्य  न्यायाधीश  के  प्रतिरिक्त  न्यायाधीशों  की  सख्या  13  तक  बढ़ाई  भी  थी  ॥

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानत ेहैं  कि  उच्चतम  न्यायालय  सहित  देश  में  एसे  मामलों  की

 संख्या  बहुत  श्रधिक हो  गई  जो  बहुत  समय  से  विचाराधीन  है  तथा  जिनमें  न्याय  नहीं  मिल  सका

 है  ।  1962  में  उच्चतम  न्यायालय  म  1700  मुकदमे  विचाराधीन  पड़  थे  श्रौर  1977  में
 बकाया  मकहमों  की  संख्या  बढ़  कर  14,700 हो  गई  लोकतंत्र q  केवल  किसी  व्यक्ति  को

 a maa  काननी  श्रधिकारों  के  प्रत्यावतन  का  ही  श्रधिकार  प्राप्त  ठ  अ्रपित  उसे  उचित  समय

 न्यायालय  से  न्याय  भी  दिलाया जाना  चाहिए  श्रौर  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तब  तक  देश

 में  वास्तव  में  कानन  का  शासन  नहीं  स्थापित  किया  जा  सकता  |  एक  श्राम  को  यह  महसूस

 नहीं  करना  चाहिए  कि  उसके  qa  के  निपटान  में  होने  वाले  विलम्ब  से  वह  aaa  उचित  wk

 नूनी  अधिकारों  से  वंचित  रह  गया  है  ।

 इस  विधयक  का  उद्देश्य  मुख्य  न्यायाधीश  के  भ्रतिरिक्त  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 की  संख्या  बढ़ाकर  17  करने  की  ह ैदै  जब  मुकद्दमों  की  शीघ्नता  से  फैसला  करने  श्रावश्यकता

 पड़ेगी  तभी  इस  शक्ति  का  TAT  कर  श्रधिक  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  जाएगी  ।  यह  मांग

 एक  समर्थनकारी  विधेयक  और  इस  विधेयक  द्वारा  हम  उच्चतम न्यायालय  में  चार  अर  न्यायाधीशों
 की  नियुक्ति  करने  के  लिए  संसद  की  स्वीकृति  ले  रह  हैं  ।

 आशा की  जाती
 विधेयक  के  पीछे  जो  भावना  है  उसका  स्वागत  किया

 जाएगा
 |

 देश  के  सभी  लोग  wk  समाज  के  सभी  वर्ग  न्याय  प्राप्त  करने  में  होने  वाले  विलंब

 कों  दूर  करने  के  लिए  कोई  उचित  समाधान  ढूंढ़ने में  रत  द.) ५ श्रौर  उन  उपायों को  ढूंढ़ना  भी  संभव

 होगा  जिससे  न्याय  की  कोटि  में  किसी  तरह  का  हास
 Q fAts

 विना  उसे  जल्दी  प्राप्त  किया  जा सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव करता  हैं
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 25  1899  )  उच्चतम  न्यायालय  संख्या )

 मि  मगर  संशोधन  विधेयक

 उच्चतम  न्यायालय  संख्या  1956  में  श्रौर  at

 संशोधन  करने  वालें  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाए  क्

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा :

 उच्चतम  न्यायालय  1956  में  ak  at

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए ।”

 डा०  बी ०  Yo  संयद  मोहम्मद  :  मैं  विधेयक  समथेन करता  परन्तु

 ऐसा  करते  समय  कुछ  कहना  श्रपना  कत्तव्य  समझता  हूं  ।

 मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  न्यायाधीशों की  संख्या

 बढ़ाने  से  मुकदमों  की  संख्या  नहीं  घटेगी  ate  मामले  शीघ्र  नहीं  उद्देश्य  पौर  कारणों

 के  विवरण  में  कुछ  ares  दिए  गए  हैं  जोकि  इस  बात  का  स्पष्ट  द्योतक  है  कि

 fea  प्रकार  वर्षानुवष॑  मुकहमों  संख्या  बढ़ती  गई  है  |  1960  में

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों की  संख्या  10  A  बड़ाकर  13  कर  दी  गई  लेकिन  1960

 से  1976  तक  5000  area  दाखिल  किए  गए  लेकिन  बकाया  पड़े  मुकदमों  की  संख्या  तो

 ax  भी  1968  में  2319  मुकहमे  बकाया थे  1976  में  इनकी

 संख्या  बढ़ाकर  14109  हो  गई  |  हमें  उन  कारणों  का  पता  लगाना  चाहिए  कि  जिसकी

 वजह  से  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  बावजूद  भी  विचाराधीन  पड़े  मुकदमों  की

 संख्या  इतनी  शझ्रधिक  बढ़ी

 भ्रनुच्छेद  226  की  शब्दावली  भ्रन्य  प्रयोजनਂ  से  उच्च  न्यायालय  को  श्रनावश्यक

 रूप  से  सरकार  के  प्रशासनिक  कार्यों  में  हस्तक्षेप  करने  का  श्रवसर  मिल  गया  है  प्रौर  इससे

 न्यायालयों  में  मुकहमों  की  संख्या  बहुत  बढ़  गई  है  ।  हमें  इस  शब्दावलि  wea  प्रयोजनਂ
 का  लोप  करने  पर  विचार  करना  चाहिए  ai  साथ  ही  नागरिकों के  अधिकारों  की

 भी  रक्षा करनी

 गत  वर्ष  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन  करते  समय  हमने  एक  समय  सीमा

 की  थी  जिसके  श्रन्तगंत न्यायाधीशों  को  फैसला  दे  देना  लेकिन  पता  चला  है  कि

 कुछ  न्यायाधीशों  ने  इस  समय  सीमा  निर्धारित  करने  का  खण्डन  किया  यह  समझ  मेंਂ

 नहीं  झ्राता  कि  इसमें  नाराज  होने  की  क्या  बात  समय  सीमा  निर्धारित  करने  का  अर्थ

 किसी  के  श्राचरण  श्रथवा  सम्मान  प्रथवा  योग्यता  पर  श्क्षेप  करना  नहीं  होगा  |

 निर्णय
 में  विलम्ब का  एक  अन्य  कारण  यह  है  कि  वर्तमान  विधि  प्रक्रिया  बहुत  जटिल  ग्रोर

 झस्पष्ट  है
 ।

 न्यायाधीश  कृष्ण  श्रय्यर  जोकि  इस  विषय  के  wee  ज्ञाता  नागपुर

 विश्वविद्यालय  में  इस  संवंध  में  काफी  भाषण  दिए  हैं  उन्होंने  भद्दे  ate  पेची दे  प्रारूप  को

 झालोचना  की  हो  सकता  है  कोई  उनकी  शब्दावली  से  सहमत  न  हो  परन्तु  उनके  इस

 विचार  से  सभी  सहमत  होंगे  कि  यदि  मसौदे  को  सरल  बना  दिया  जाय  तो  यह  बड़ी  सेवा

 होगी  |  कुछ  शब्दावली  की  व्याख्या  पर  मुकहमा  सर्वोच्च  न्यायालय  तक  गया  है  ।  यदि

 वली  सरल  कर  दी  जाए  तो  बहुत  कुछ  मुकदमेबाजी  से  बचा  जा  सकता

 विधि  मंत्री  ने  हाल  ही  में  सर्वोच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध

 में  बोलते  हुए  कहा  है  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  करते  समय  केवल
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 को  ध्यान  में  रखा  श्रौर  वरिष्ठता  इसका  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  इससे

 पुरी  तरह  सहमत  ड ए  परन्तु  मुख्य  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  में  वरिष्ठता  पर  विचार  किया

 जाए  |  मैं  उनके  इस  तरक  को  नहीं  समझ  पाता  |  सरकार  हमें  यह  बताए  कि  जो  बात  सर्वोच्च

 न्यायालय  में  त्यायाधीश  की  नियुक्ति  में  उचित  नहीं  वह  उसी  न्यायालय  में  मुख्य  न्यायाधीश

 की  नियुक्ति में  क्यों  उचित  है
 ?

 SHRI  GANGA  SINGH  (Mandi):  I  support  the  Bill.  But  keeping  in  view  the  suffi-

 ciently  large  number  of  cases  pending  in  the  Supreme  Court,  an  increase  in  the  strength
 of  the  judges  by  only  4  will  not  serve  the  purpose.  There  is  need  to  increase  the  total

 strength  of  judges  in  the  Supreme  Court  upto  40-50  to  clear  the  arrears,  The  problem
 of  arrears  of  cases  is,  however,  not  confined  to  Supreme  Court  alone,  it  exist  in  lower
 Courts  as  well.  Therefore,  it  should  be  tackled  as  a  national  problem.

 In  addition  to  increasing  the  number  of  judges  in  courts,  it  is  also  necessary  to  change
 the  process  of  law  which  is  mainly  responsible  for  delay  in  disposal  of  cases.

 There  is  a  practice  that  the  lawyers  quote  court  decisions  of  even  100  years  back.

 There  should  be  a  limit  to  it.  The  appointment  of  judges  on  the  basis  of  their  experience
 in  different  kinds  of  cases  would  also  go  a  long  way  in  deciding  the  cases  soon.

 It It  is  a  fact  that  courts  have  no  adequate  apparatus  and  staff  which  lead  to  delay.
 is  also  a  fact  that  the  talented  people  are  not  inclined  to  join  judicial  service  under

 government  because  their  emoluments  are  not  attractive  as  compared  to  those  who  are

 engaged  in  private  practice.  Therefore,  their  emoluments  should  be  increased.

 Faulty  administration  orders  are  also  responsible  for  an  increase  in  cases  being
 instituted  in  courts.  There  is  need  to  streamline  the  administration.  It  would  be  better
 if  separate  administrative  Courts  are  set  up  for  this  purpose.  The  budget  allocations  on

 the  item  of  justice  are  also  not  adequate.  We  should  give  high  priority  to  the  matter  of

 dispensation  of  justice.

 It  is  most  important  that  the  independence  of  judiciary  is  maintained.  There  is  need

 to  frame  rules  for  the  appointment  of  judges  to  High  Courts  and  Supreme  Court  and  for
 their  transfers.

 में  न्यायधीश की  संख्या  बढ़ाए  जाने का  समर्थन श्री  सोम  नाथ  aca  (

 करता  पर  यह  ही  एक  मात्र  हल  है  ।  लोकतंत्र  तब  तक  ठीक  प्रकार  काम  नहीं  कर  सकता
 जब  तक  न्यायपालिका  ठीक  प्रकार  काम  नहीं  लोगों  को  शीघ्र  सस्ता  न्याय  नहीं

 मिलता  ।  अब  यह  एक  उपाय  है  ।

 भारत  जैसे  बड़े  देश  के  विभिन्न  स्तर  के  लोगों  को  सर्वोच्च  न्यायालय  में  दिल्ली

 पड़ता  है  ।  क्या  वे  इसका  भार  वहन  कर  सकते  हैं  कानूनी  सहायता  देने  पर  चर्चा  करते
 समय  यह  कभी  नहीं  सोचा  गया  कि  उन्हें  दल्ली  भ्राने  ठहरने  का  व्यय  भी  feat  जाए ।

 इसलिये  सर्वोच्च  न्यायलय  की  कुछ  सकिट  पीठ  रखा  जाना  श्रावश्यक  है  ।  सरकार  यथासम्भव

 समीप  न्याय  देने  की  व्यवस्था  कानूनी  सहायता  देने  के  प्रश्न  को  भी  शीघ्र  हल  किया

 जाए

 जहां  तक  कानून  में  भ्रामूल  सुधार  करने  ake  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए

 प्रक्रिया  संबंधी  कानूनों  में  परिवर्तन  करने  का  प्रश्न  न्याय  की  वास्तविक  कसौटीਂ  निपटाए

 गए  मामले  नहीं  हैं  वरन्  वास्तविक  निर्णय  है  ।  आंकड़ों  से  यह  नहीं  कह  सकते  कि  एक

 धीश  भ्रच्छा  है  या  बुरा  न्यायालय  श्रपना  कत्तव्य  पूरा  कर  रहा  है  या  नहीं  ।  उसके  लिये
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 16  1977  उच्चतम  न्यायालय

 संशोधन  विधेयक

 दो  बातें  श्रावश्यक  हैं--बेहतर  पीठ  ait  बेहतर  बार  यह  भी  श्रावश्यक  है  कि  न्यायधीशों

 का  चुनाव  किसी  wer  पर  नहीं  वरन्  योग्यता  के  श्राधार  पर  किया  जाए  ।

 यद्यपि  यह  सरकार  राज्यों
 की

 न्यायपालिका  से  संबंधित  नहीं  परन्तु  यह  एक  वास्तविकता

 है  कि  जिला  न्यायधीशों  में  बैठने  को  स्थान  नहीं  पर्याप्त  कर्मचारी  नहीं  कागजात  रखने
 की  जगह  तथा  छतें  टपकती  इस  दिशा  में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?  हमें  लोगों

 को  निचलें  स्तर  पर  सरलता  से  a4  देने  के  बजाय  सर्वोच्च  न्यायलय  के  भवन  को  ही  बढ़ाते

 नहीं  चले  जाना  चाहिए  |

 श्री  तरो ०  ato  ७  :  इस  दिशा  में  यह  तीसरा  विधेयक  है  ।  पहला

 विधेयक  1956  में  श्राया  लागू  होने  के  छः  वर्ष  बाद  समय  जन्न  सर्वोच्च

 स्यायालय के  न्यायधीशों  की  संख्या  7  से  बढ़ाकर  10  की  गईतो  ऐसा  लगता  था  कि  wa

 न्यायधीश  नहीं  बढ़ाने  होंगे  ।  फिर  चार  वर्ष  के  अन्दर  ही  1960 में  न्यायधीशों की  संख्या

 3  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  va  समय  यह  कारण  गया  कि  विचाराधीन

 मुकहमों  की  संख्या  बहुत  बढ़  गई  है  तथा  उन्हें  शीघ्रता  से  निपटाना  श्रसम्भव  इसलिए

 अर  न्यायधीश  नियुक्त  किए  जाएं  ।  वही  पहले  दिया  गया  कारण  वर्तमान  विधि  मंत्री  ने

 दिया  तरे

 जनता  पार्टी  ने  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  का  समर्थन  किया  है  ।  परन्तु  पहली  बार

 जब  उन्होंने  सर्वोच्च  न्यायलय  में  दो  न्यायधीशों  की  नियुक्ति  की  तो  मूल  व्यवस्था  का  पालन

 नहीं  किया  गया  |  एक  नियुक्ति  को  लेकर  बड़ा
 or नन  उठा  |  झ  जरात  उच्च  न्यायलय

 केट  संघ  ने  वरिष्ठ  न्यायधीशों  को  वीच  में  छोड़कर  न्यायधीश  श्री  ए०  डी०  देसाई की  नियुक्ति

 का  विरोध  किया  ।

 श्री  शास्ति  भूषण  :  इसका  उत्तर  पहले  बड़े  विस्तार  से  दिया  जा  चुका  है  ।  सभी  उससे

 अआश्वस्त थे

 श्री  ato  वी०  अलगेशन :  गुजरात  उच्च  न्यायलय  एडवोकेट  संघ  ने  वरिष्ठ  न्यायधीशों
 को  छोड़कर

 श्री  To  डी०  देसाई  की  नियुक्ति पर
 काफी

 विरोध  प्रकट  किया  है
 ।  श्री  जोकि

 बम्बई  उच्च  न्यायलय  के  मुख्य  न्यायधीश  रह  चुके  ने  भी  इसकी  भर्त्सना  की  है  ।  उन्होंने

 कहा  है  कि  प्रत्येक  सिद्धान्त  का  उल्लघंन  किया  गया  है  ate  नियुक्ति  राजनैतिक  है  जनता

 पार्टी  जो  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  का  दम  भरती  है  उसके  यह  बिल्कुल  विरुद्ध

 श्री  शान्ति  भूषण :  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  मैं  श्रापका  ध्यान  नियम  352

 353  की
 a  श्राकर्षित करना  चाहता  हूं  नियम  352  में  कहा  गया  है  ।

 (5)  उच्च  प्राधिकार  वाले  व्यक्तियों  के  श्राचरण  पर  ग्राक्षप  न  करेगा  जब  तक  कि

 चर्चा  उचित  रूप  में  रखे  गए  मूल  प्रस्ताव  पर  श्राधारित

 नियम  353  के  अनुसार

 किसी  सदस्य  द्वारा  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  मानहानिकारक  या  झ्पराध-रोपक॑  स्वरूप

 का  श्रारोप  नहीं  लगाया  जाएगा  जब  तक  कि  सदस्य  WaT  को  तथा  संबंधित  मंत्री  को  भी
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 पुर्णसूचना  न
 दे  दी  हो  जिससे कि  मंत्री  उत्तर  के  प्रयोजन के  लिये  विषय  की  जांच कर

 सके  |

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  सभा  के  बाहर  किसी  उच्च  प्राधिकार  वाल

 व्यक्ति  के  श्राचरण  पर  श्राक्षेप  किया  है  तो  उसकी  सभा  में  तब  तक  पुनरावृत्ति  नहीं  की  जानी

 चाहिए  जब  तक  कि  उस  सम्बन्ध  में  नियमों  का  पूरी  तरह  पालन  न  किया  जाए  ।

 श्री  श्रो०  alo  झ्लगेशन  श्री  चागला  ने  art  यह  भी  कहा  है  कि  गजरात  बार  म

 कोई  भी  यह  नहीं  कहेगा  कि  न्यायधीश  देसाई  उन  दो  न्यायधीशों  में  से  अधिक  योग्य  है  जिन्हें

 छोड़कर  उन्हें  पहोन्नति  प्रदान  की  गई

 ft.  mat  ने  उच्चतम  न्यायलय  की श्री  नरेन्द्र  पी०  aTaaray

 के  सदस्यों  की  इस  संबंध  में  प्रतिक्रिया  जानने  की  चेष्ठा  की  है  ।

 meat  महोदय  श्री  अलगशन  श्राप  अरपना  भाषण  कल  जारी  रख  कत

 नेताजी  सभाषचन्द्र  बोस  के  जन्म  fer  पर  राष्टीय  अवकाश  दिन  विधेयक

 NATIONAL  HOLIDAY  ON  SUBHAS  CHANDRA  BOSE  BIRTHDAY  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  श्री  समरगह  द्वारा  2  दिसम्बर  1977  को  पेश  किए

 गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  at  जन्मदिन  राष्ट्रीय  अवकाश  दिन

 के  रूप  में  मनाने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएਂ  पर  बिचार

 समरगुहा  भाषण  जारी  रख  सकत  &  |

 श्री  समर  गह  )  यह  विधेयक  व्यक्ति  पूजा  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस

 के  जन्म  दिन  पर  राष्ट्रीय  श्रवकाश  घोषित  कर  राजनीतिक  विचारधारा के  प्रचार के  उद्देश्य

 से  नहीं  लाया  गया  है  ।

 देश  के  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  दौरान  यहां  भ्रनेकों  महान  व्यक्ति  पैदा  हुए  तथा  प्रत्येक  के

 जन्म  दिन  को  राष्ट्रीय  ्रवकाश  चोषित  करना  AIT | Waa

 एन०  के०  शेजवालकर  पीठासीन
 हुए [SHRI  N.  K.  SHEJWALKAR  in  the  Chair

 परन्तु  वैचारिक  एतिहासिक  घौर  राजनीतिक  in th afte  से  बद  arora  है  कि  नेताजी

 के  जन्मदिन
 पर

 भिन्न  रूप  में  विचार  किया  जाए  ।  इसलिये  मैं  सरकार  से  नेताजी  के  जन्म

 दिन  को  राष्टीय  घोषित  करने  का  प्रनरोध च्  करने  के  लिये  सदन  का  सहयोग
 a चाहता ल  ।

 हमारे
 देश  के  स्वतंत्रता

 संघर्ष  म  ate  महान  व्यक्तियों ने  योगदान  दिया  लेकन

 उनमें  से  केवल  दो  महात्मा  गांधी  श्रौर  सुभाष  चन्द्र  बोस  ही  भाग्य  निर्माता  थे
 ।  यदि

 महात्मा
 गांधी  अहिंसा

 श्र  सत्याग्रह  के  प्रगेता  थे  तो  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  क्रांति  के  ज्योति  पुंज ।

 स्वतंत्रता  संग्राम  के
 सभी

 महान  व्यक्ति  जबकि  महात्मा  गांधी  के  भ्रनुयायी  थे  सुभाष  चन्द
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 25  1899  )  नेताजी  सभाष  चन्द्र  बोस  के  जन्म  दिन

 अवकाश  दिन  विधेयक

 _  बोस  अकेले  व्यक्ति  जिन्होंने  बार-बार  उनका  विरोध  किया
 ।

 यह  सर्वेिदितਂ
 कि

 सुभाष
 चन्द्र  बोस  को  कांग्रेस  से  निकालने  का  प्रस्ताव  महात्मा  गांधी  ने  स्वयं  तैयार  £#कया  जबकि

 वे
 दो

 बार  कांग्रेस  के  सभापति  चुने  गए  ।  महात्मा  गांधी  का  हासिल  करने  का  श्रपना

 तरीका  तथा  सुभाष  चन्द्र  बोस  का  श्रपना
 ।

 दोनों  ने  ही  देश  लड़ाई  में  मूलभूत

 योगदान  दिया  Z|  नेताजी  एक  मिशन  लेकर  इस  संसार  में  आए  थे  गह  कहते  में  मैं

 स्वन
 a
 g  wie  बिना  स्वप्न  के  मेरा  जीवन  निरथेक  है  ।

 कुछ  एसे  प्रयास  किए  गए  हू  जिनसे  यह  ज्ञात  हो  कि  श्राजादी  केवल  महात्मा

 गांधी  ने  ही  श्रकेले  हासिल  की  हो  ।  महात्मा  गांधी  के  प्रति  मेरी  श्रपार  श्रद्धा  सदन  इस

 बात  से  प्रच्छी  तरह  श्रवगत  है  |  1950  के  कुछ  वर्षों  बाद  भारतीय  स्वतंत्रता  संघष  का

 तिहास  लिखने  का  कार्य  एक  समिति  को  सौंपा  गया  ।  जिसके  श्रध्यक्ष  महान  इतिहासकार
 डा०  रमेश  चन्द्र  मजूमदार  थे  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  महात्मा  गांधी  द्वारा  दिए  गए  योगदान

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  सुभाष  चन्द्र  बोस  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  दौरान  feu  गये

 योगदान  को  भी  ध्यान  रखना  होगा  ।  सत्याग्रहियों  त्रौर  क्रातिकारियों  के

 योगदान  को  ध्यान  म  रख  कर  हम  निष्कर्ष  पहुच  सकतें  ले

 शन  नेहरू  को  यह  बात  स्वीकार  नहीं  थी  इस  समिति  का  विघटन  करके  डा०

 की  श्रध्यक्षता  में  एक  इतिहास  समिति  बनाई  गई  जोकि  पंडित  नेहरू  के  मित्र

 थे  alt  उन्होंने  स्वतंत्रता  प्राप्ति  का  सारा  श्रेय  गांधी  जी  को  दिया  ।  स्मरण  होगा  कि

 प्रथम  विश्व  यद्ध  के  दौरान  जब  गांधीजी  लोगों  की  ब्रिटिश  सना  का  सहयोग  देने  के  लिए

 कह  रहे  बंगाल  के  दो  क्रांतिकारी  क्रांति  की  श्राहवान  दे  रहे  थे  ।  गांधी  जी  राजनीतिक  मंच

 पर  1919  के  बाद  अ्राए  लेकिन  1942  से  1946  का  युग  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  का

 यग

 8  को  जब  भारत  छोड़ो  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  गया  तब  कोई  भीਂ  कार्यक्रम  की

 रूप-रेखा  तैयार  होने  से  पंहले  सभी  नेताओं  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  तब  नेताजी  ने

 लिन  से  श्राजाद  हिन्द  रेडियो  पर  देशवासियों  को  सत्ता  छीनने  के  तथा  ग  रित्ला  यद्ध  करने  का

 अह्वान  दिया ।  गांधीजी  सत्ता  के  हस्तांतरण  में  विश्वास  करते  थे  जबकि  नेताजी  सुभाष

 चन्द्र  बोस  सत्ता  छीनने  में  क्रांतिकारियों  का  उद्देश्य  सत्ता  को  छीनना  था  |  सलिए  नेताजी

 ने  झ्राजाद  हिन्द  फौज  का  गठन  किया  ।  यह  कहां  जा  सकता  हैं  कि  arma  हिन्द  फौज  श्रसफल

 ह

 परन्तु  यह  aaa  गलत  है  ।  यह  सर्वविदित  है  कि  जापान  के  ग्रात्म  समपंण  श्रौंर  अरा जाद
 द  फौज  के  बन्दिग्नों को को  भारत  लाने  पर  क्या  ।  कराची  श्रौर  बम्बई  में  नाबिकों  ने

 fat  किया  ्र  यह  समचे  भारत  में  फल  गया  ।  नाविकों  ने  ही  नहीं  वरन  भारतीय  रायल

 वाय  सेना  ने  जबलपुर  ae  दिल्ली  में  लाल  किले  में  are  हिन्द  फौज  के  बंदियों

 के  समथेन  में  श्राम  हड़ताल  की  ।  यह  विद्रोह  के  प्रलावा  wie  कुछ  नहीं  था  ।  देश  में  एक

 नए  प्रकार  की  सैनिक  भावना  पदा  हो  गई  थी  उस  समय  सत्ता  को  हथियाने  का  स्वर्ण

 श्रवसर  था  ।  यदि  हमारे  नेताओं  में  साहस  होता  तो  एसा  हो  सकता  था  ।  परन्तु  उन्होंने  इससे

 हिसा  की  संज्ञा  दी  ate  क्लांति  का  नेतृत्व  कर  सशस्त्र  सैनिकों  को  प्राग  बढ़ने  के  लिए  कहने

 के  बजाय  उनसे  हथियार  डाल  देने  को  कहा  अ्रौर  क्रांति  दब  गई  भारतीय  जनता  की

 सैनिक  ate  क्रांतिकारी  भावना  ay  प्रतिक्रिया  को  रूप  दिया  गया  ।  परन्तु  ब्रिटिश  सरकार  ने

 इसके  परिणाम
 को  समझने में  भल  नहीं  की  ।
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 गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  waar  जनसंघर्ष  gat  ।  निशस्त्र  लोगों  द्वारा  किए  गए

 ऐसे  संघर्ष  की  विश्व  भर  में  कोई  मिसाल  नहीं  है  ।  इसमें  करोड़ों  लोगों  ने  भाग

 लेकिन  क्या  इस  सबके  परिणामस्वरूप  हम  स्वतंत्रता  मिली  नहीं  ।  ब्रिटिश  इतिहासकारों  ने  स्वयं

 इस  बात  को  स्वीकारा  है  ।  गांधी  जी  ने  लोगों  को  ललकारा  लेकिन  वह  सेना  श्रौर  पुलिस  को

 नहीं  छू  पाए  गांधी  जी  ने  भारतवासियों  में  देश  भक्ति  की  भावना  को  उभारा  श्रौर  उनमें

 राष्ट्रीयता  की  भावना  भरी  परन्त  श्रंतिम चोट  ब्रिटिश  सरकार  को  नेताजी  श्रौर  नेता  जी

 ने  ही  दी  ।  नेताजी  ate  भ्राज्ाद  हिन्द  फौज  ने  भारतीय  सेना  की  ब्रिटिश  राजमुकट  के  प्रति

 उसकी  भक्ति  को  कम  किया  जो  गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  यथावत  बनी  हुई  थी  ।  इसी  कारण

 fafe  सरकार  ने  भारत  छोड़ने  का  निर्णय  किया  ।

 ब्रिटिश  सत्ता  का  भारत  से  हटना  गांधी  जी  का  श्रहिसात्मक  जन  श्रान्दोलन  श्रौर  नेताजी

 का  सशस्त्र क्रांतिकारी  श्रान्दोलन  के  संयुक्त  प्रयास  का  परिणाम  है  ।  नेताजी  ने  पुलिस

 सेना  को  विद्रोह  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  ।  ब्रिटिश  सरकार  ने  यह  महसूस  कर  लिया

 कि  wa  जनता  ग्रौर  सेना  दोनों ही  उनके  विरुद्ध  भड़क  गई  है  श्रौर  उनका  भारत  में

 झधिक  देर  तक  टिक  पाना  मुशकल  है  वह  भारत  छोड़  गए  मैं  स्वतंत्रता दिवस  15  श्रगस्त
 1947  को  नहीं  मानता  ।  इस  दिन  भारतीय  स्वतंत्रता  भारतीय  राष्ट्रीयता  को  धोखा  दिया  गया

 मेरे  लिए  तो  21  wat  1943,  जब  सुभाष  बोस  भारत  की  स्वतंत्रता  घोषित  करने  पर

 are  हिन्द  फौज  के  श्रस्थायी  राष्ट्रपति  बने  का  दिन  ही  स्वतंत्रता  दिवस

 मैं  इस  विधेयक  को  दार्शनिक  श्रौर  राजनीतिक  श्रौचित्य  सिद्ध  करना  चाहता

 ह

 एक  ब्रिटिश  इतिहासकार  ने  शभ्रपनी  एक  पुस्तक  में  कहा  है  नेताजी  ही  एक  मात्र  क्षेत्रीय

 जो  ब्रिटिश  शासन  को  हिंसा  की  शक्ति  से  अ्रपदस्थ  करने  के  कारण  थे  ।  गांधी जी  ने

 देश  के  लोगों  को  विद्रोही  बनाया  जबकि  नेताजी  ने  भारतीय  सेना  को  विद्रोही  बनाया  ।  लोगों

 शर  सेना  के  सम्मिश्रण  व  सहयोग  द्वारा  ही  wat  को  भारत  छोड़ने  के  लिये  विवश  होना

 पड़ा

 नेताजी  साश्राज्यावादी  विरोधी  तथा  उपनिवेशवादी  विरोधी  नेता  हैं  ।  उनके  योगदान

 द्वारा ही  समूचा  उत्तर  पूर्वी  ऐशिया  श्राजाद  eat  ।  नेताजी  ने  इंडोनेशिया में  भी  देशभक्ति  की
 — ani  पैदा

 श्री  हो-ची-मिन्ह  भी  नेता  जी  का  बहुत  श्रादर  करते  थे  जिन्होंने  वियतनाम  क्रांति  की

 प्रेरणा  उन्हीं  से
 ली  ।

 ऐशिया  के  सभी  देशों  ने  नेताजी  की  श्राजाद  हिंद  सेना  सें  प्रेरणा
 उनका

 योगदान  सारे  एशिया  ही  नहीं  बल्कि  श्रफ़ीकी  देशों  के  क्रांति  के  लिये  भी  रहा  है  क्योंकि

 इन  देशों  ने  भी  उनके  संघर्षों  से  प्रेरणा  a

 हिंदु-मुस्लिम  एकता  के  लिये  भी  नेताजी  योगदान  श्रतुल  रहा  ।  नेताजी  ने

 ही  भारतीय  राष्ट्रीयता  की  ज्योति  जगायी  ।  श्राजाद  हिंद  फौज  में  80  प्रतिशत  मुस्लिम  थे  ।
 an  ७०

 इस  फौज की  बरेकों  में  सिख  सभी  मिल-जुल  कर  रहते  थे  ।  वे  सब  कंधे से

 कंधा  मिलाकर लड़ते  थे  |  |
 भारतीय  राष्ट्रीयता  इससे  पहले  इतनी  विकसित  नहीं  हुई  थी  ।
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 पर

 राष्ट्रीय  झवकाश  दिन
 विधेयक

 नेताजी  सामाजिक-ग्ाधिक  क्रांति  के  ्रग्रदूत  a  थे  |  नेताजी  ta  के  नाम  से

 ही  भारत  छोड़  कर  बाहर  गए  ।

 राष्ट्रीयता  के  सच्चे  प्रतीक  नेताजी  के  श्रौर  कोई  नहीं  रहे  ।  जब  वे  कांग्रेस

 अध्यक्ष  थे  तो  उन्होंने  एक  योजना  भ्रायोग का  गठन  भी  किया था  जिसका  झ्रध्यक्ष  To  जवाहरलाल

 नेहरू  को  बनाया  गया  था  ।  गांधी  जी  उनका  विरोध  ही  करते

 वे  शरू  से  ही  क्रांतिकारी रहे  ।  Wy  क्रांतिकारी  मांगों  के  सर्मथन  में  उन्होंने

 बार  भख  हड़ताल  भी  रखी  |  वे  या  तो  आजादी  चाहते  थे  या  भारत  से  बाहर  जाना

 चाहते  थे  या  मर  जाना  चाहते  थे  ।  वे  यग  पुरुष  हैं  वे  किसी  विशेष  मिशन  से  पैदा  हुये  ।  उन्होंन

 कहा  है  कि  व्यक्ति  को  देश  के  लिये  मर  जाना  चाहिये  ।  वे  क्रांतिकारी  ही  नहीं  बल्कि

 oe
 भी  थे  |  समुद्र  द्वारा  यात्रा  उन  दिनों  कितना  जोखिम  का  काम  था  लेकिन

 उन्होंने  oh  महीनों  में  समुद्री  जहाज  द्वारा  ही  जर्मनी  से  सिंगापुर  तक  यात्रा  की
 ।  देश  की

 श्राजादी के  लिये  ही  उन्होंने  25  देशों से  होकर  हजारों मील  की  हवाई  तथा  समुद्री  यात्रा  की

 जापान  के  विदेश  मंत्री  श्री  तोजो  ने  नेता  जी  को  ऐशिया  का  सब  से  बड़ा  क्रांतिकारी

 att  दरी

 ह

 ate  area  नें

 भी

 ar

 दी  हि

 Gennes  पोर |  श्री  बालबहादुर  शास्त्री  ने  भी  उन्हें  देश  का  सबसे  बड़ा  क्रांतिकारी  कहा  था  डा०

 a aT i qettsarar  cot  ने  भी  Tr 4  था  कि  हू देश भाष  चाहे  लिदा  हो  था  मर  गये  el  उनकी

 हमशा  अमर  रहेगी

 एक  महान  देश  की  धरोहर  ही  नहीं  रखेंगे  वरन्  एक  भाग्य  निर्माता  की  स्मृति  को
 बनायंगे  जो  देश-काल  की  सीमा से  परे  है  |  मैं  सदन  से  श्रनुरोध करता  हूं  कि  वह  राने

 वाली  पीढ़ी  को  इस  महान  पुरुष  के  श्रादर्शों  पर  चलने  के  लिए  बनाए  रखें
 ।

 SHRI  DURGA  CHAND  (Kangra)  Netaji  Bose  was  a  legendary  personality.  During
 his  short  life  he  did  so  many  miracles  His  memory  is  fresh  in  the  minds  of  the  people
 of  this  country  even  now

 Shri  Subhas  Bose  threw  a  challenge,  that  if  Britain  do  not  free  India  when  the
 resort  will  have  to  be  taken  to  arms people  were  struggling  through  peaceful  methods

 He  won  the  hearts  of  the  people  of  this  country  People’s  reverence  for  him  is  no  less

 than  the  respect  they  gave  to  Gandhiji

 Birthday  of  Netaji  should  be  declared  a  national  holiday  so  that  the  people  of  this

 ccuntry  continue  to  get  inspiration  from  his  life  for  all  times  to  come

 DR.  RAMJI  SINGH  (Bhagalpur)  Mahatma  Gandhi  was  the  father  of  the  nation
 and  Netaji  was  the  true  leader  of  the  country.  He  was  living  embodiment  of  Indla  5
 bravery,  courage  and  spirit  of  renunciation

 all  of  them  hardly  a  day India  is  a  land  of  great  heroes  If  we  declare  holidays  for
 will  be  left  for  us  to  work  In  foreign  countries  national  holidays  are  not  observed  in  the
 name  of  their  leaders.  In  our  country  instead  of  observing  birthdays  of  our  great  leaders
 as  national  holidays,  we  should  observe  them  as  national  days  People  should  work  on
 those  days  instead  of  whiling  away  time  That  way  we  will  be  paying  a  befitting  tribute  to
 the  memories  of  our  great  leaders

 SHRI  LAXMI  NARAIN  NAYAK  (Khujraho)  Prof.  Samar  Guha  has  hardly  left
 anything  to  be  said  about  Netaji  Mahatma  Gandhi  and  Netaji  played  significant  roles  in
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 the  independence  struggle  of  this  country.  Netaji  went  to  foreign  countries  and  organised
 Azad  Hind  Fauj  to  fight  for  the  freedom  of  the  country.  His  call  to  march  to  Delhi  had
 a  tremendous  impact.  We  should  observe  birthday  of  Netaji  as  a  national  holiday.

 SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA  :  Sir,  1  rise  to  support  this  Bill,  It
 would  have  been  better  if  the  Government  had  brought  forward  a  Bill  to  declare  Netaji's
 birthday  as  a  national  holiday.  The  House  should  pass  this  Bill  brought  forwarded  by
 Shri  Samar  Guha.

 Netaji  was  a  great  patriot  who  was  fired  by  the  zeal  to  make  India  free.  Birthday  of
 such  a  great  revoluntionary  should  be  observed  as  a  national  holiday.

 मैं  इस  विधेयक  का  करता  हूं  ।  प्रश्न श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन

 केवल  wet  देने  का  नहीं  है  बल्कि  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  द्वारा  स्वतंत्रता  संग्राम  में  निभाई
 गई

 भूमिका  को  मान्यता  देने  का  है
 ।

 हमें  यह
 भी

 जान  लेना  चाहिये  कि  भारतीय  स्वतंत्रता

 संग्राम  की  अनेकों  धारायें  थीं  ।  श्रकेले  महात्मा  गांधी  के  नेतृत्व  वाली  धारा  को  ही  स्वतंत्रता

 प्राप्त  करने  का  श्रेय  प्राप्त  नहीं  है
 ।

 श्रन्य  धाराओं  ने
 भी

 स्वतत्रंता  संग्राम  में  उतनी  ही
 उल्लेखनीय  ak  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  थी  ।

 रजवाड़ों  में  sat  संघष  हुए  ।  परन्तु  गृह  मंत्री  ने  उन्हें  स्वतंत्रता  संग्राम  का

 भाग  मानने से  इन्कार  कर  दिया  |  उनका  तर्क  था  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  उनका  नेतृत्व

 नहीं कर  रही  थी

 «७ ७५ ल्लावणकोर में द्वितीय में  द्वितीय  महायुद्ध  के  बाद  स्वतंत्रता  के  लिये  एक  नये  श्रान्दोलन  ने  जन्म

 लिया  ।  उस  समय  सर  सी०  पी०  रामास्वामी  झाय्यर  वावणकोਂ  के  दीवान  थे  श्रौर  उन्होंने

 भारतीय  गणतंत्र  से  बाहर  स्वतंत्र  ७ न्ावणकों  का  नारा  दिया  |  उसके  विरुद्ध  कामगर  उठ  खड़े

 हुए  ait  उन्होंने  अरपना  संघर्ष  किया  इसका  नेतृत्व  साम्यवादियों  ने  किया  |  इसमें  क्या  कमी

 देश  की  स्वतंत्रता  ् म्रौर  एकता  के  लिये  उनके  द्वारा  किये  गये  प्रयत्नों  को  मान्यता  दी

 जानी  चाहिय े।

 भूतपूर्व  हैदराबाद  रियासत  में  निजाम  के  शासनकाल  में  श्रंग्रेजों  ने  हैदराबाद के  भूतपूर्व

 निजाम  की  साठ-गांठ  से  एक  qeda  बनाया  ।  उस  समय  प्रसिद्ध  तेलंगाना  द्  |

 उस  समय  देश  की  एकता  के  लिये  कुछ  लोग  रजाकारों  से  लड़े  |  इसे  स्वतत्नंता  संग्राम  का
 प्रंग  माना  जाये  ।  केरल  की  भूतपूर्व  मालाबार  रियासत  में  भोपला  विद्रोह  को  भी  स्वतंत्रता

 संग्राम  का  झंक  समझा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  पीठासीन  हुए
 |  SHRI  TRIDIB  CHOUDHRY  in  the  Chair

 इस  देश  में  कोई  भी  यह  नहीं  कह  सकता  क्रि  श्री  बोस  ने  स्वतंत्रता  संग्राम  में

 पूर्ण  भूमिका  नहीं  निभाई  ।  उन्होंने  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  शर  यह  देश  श्राने  वाले

 युगों  तक  इसे  याद  रखेगा  ।  श्रौर  इसलिए  उनकी  इस  भूमिका  को  मान्यता  दी  जानी  चाहिए
 ।

 इसे  राष्ट्रीय  श्रवकाश  के  रूप  में  मनाया  जाए  या  राष्ट्रीय  दिवस  के  रूप  में  मनाया  जाए  एक

 विषद  चर्चा
 का

 विषय  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  समझौता  कर  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  हमारे  सामने
 प्रशन

 यह  है  कि  क्या  सरकार  इस  विचार को  मानती  है  कि  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम  की
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 25  1899  )  नताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  के  जन्म  दिन

 पर  राष्ट्रीय  श्रवका श  दिन  विधेयक
 य  es

 मुख्य  धारा  में  भ्रनेक  धाराएं  श्राकर  मिली  हैं--जिनमें  से  कुछ  का  नेतृत्व  ———--- arezart  देयों  ने

 कुछ  सामाजवादियों  ने  ae  कुछ  लोगों  के  नेता  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  थे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्री  समर  गुह  द्वारा  पेश  किय  गये  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हैं  श्र  मैं  प्राशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  समस्या  पर  नये  सिरे  से  विचार  करेगी

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  श्री  समर  गुह  द्वारा  पेश  किये  गये  विधेयक  का

 स्वागत  करता  हूं  ।  यह  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  सदन  के  सामने  इस  रूप  में  बहुत  ही

 सीमित  मामला  रखा  गया  है  ।  विधेयक  के  प्रस्तावक  चाहते  हैं  कि  नेताजी  सूभाष  चन्द्र  बोस

 के  जन्म  दिन  23  जनवरी  को  राष्ट्रीय  श्रवकाश  किया  जाये  ।

 नेताजी  ने  न  केवल  इस  देश  की  स्वतंत्रता  के  लिए  ही  कार्य  किया  बल्कि  वह  भारत

 के  नये  भविष्य  का  समाजवाद  के  श्राधार  पर  निर्माण  करना  भी  चाहते  थे  ।  इतना  ही  नहीं

 उन्होंने  तो  नई  मानवता  के  निर्माण  के  लिये  भी  संघर्ष  किया

 हमारे  देश  में  राष्ट्रीय  श्रवकाश  की  संकल्पना  नई  नहीं  है  ।  इस  समय  तीन  राष्ट्रीय

 अवकाश  हैं:--गणतंत्र  स्वतंत्रता  दिवस  तथा  महात्मा  गांधी  at  जन्म  दिवस ।  किसी

 राष्ट्रीय  श्रवकाश  की  घोषणा  करने  का  मुख्य  सिद्धांत  यह  है  कि  दिवस  सार्वजनिक  महत्व  का

 va  होना  चाहिए  शभ्रौर  वह  भारत  के  लिए  महत्वपूर्ण  विश्वविख्यात  विभूति  का  जन्म  दिवस

 होना  चाहिए  ।  यह  सिद्धान्त  सरकार  को  नेताजी  के  जन्म  दिवस  को  राष्ट्रीय  श्रवकाश  घोषित

 करने से  नहीं  रोकता

 प्रश्न  की  मुख्य  महत्ता  यह  है  कि  क्या  3  राष्ट्रीय  अवकाशों  के  बजाय  हम
 4

 राष्ट्रीय

 अवकाश की  घोषणा  कर  सकते  हैं  ।  यह  केवल  समायोजन  का  ही  मामला  है  ।  यदि  हम  श्रपने

 देश  के  स्वतंत्रता  श्रान्दोलन  में  नेताजी  की  भूमिका  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  हैं  तो

 सरकार  को  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करने  में  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं  होनी

 प्रो ०  पी०  Wo  मावलंकर  मैँ  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 बहुत  से  महान  व्यक्ति  ऐसे  हुए  है  जिन्हें  भ्रच्छे  या  भले  व्यक्ति  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  श्रनेक

 भले  व्यक्ति  महान  व्यक्ति नहीं  बने  ।  fea  ऐसे  व्यक्ति  बिरले  ही  हुए  हैं  जो
 उदात्त  ौर  सबसे  शभ्रधिक  भाग्य  निर्माता हुए  हैं  ।  गांधी  के  साथ-साथ  ऐसे  ही  भाग्य

 निर्माता थे  ।  भारत  के  इन  दो  महान  पृरुषों  ने  जिन्होंने  भारत  के  स्वतत्नंता  संग्राम  में

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  भारत  में  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त  किया  श्रौर  विश्व  के  स्वतंत्रता

 आन्दोलनों  के  इतिहास  में  भी  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त  किया  है  ।  नेताजी  ने  भारत  के  लाखों

 शोषित  श्रौर  विचलित  व्यक्तियों  के  बारे  में  ही  चिन्ता  नहीं  की  थी  बल्कि  उन्हें  समस्त  विश्व

 के  शोपित  श्रौर  पीड़ितों  की  भी  चिन्ता  थी  ।  इस  दृष्टि  से  वह  प्रन्त राष्टीय शी  व्यक्ति
 भी

 थे  |

 पश्चिम  बंगाल
 में  नेताजी  के  जन्म  दिवस  को  राज्य  भर  में  छुट्टी  मनाई  जाती है  ।  सरदार

 पटेल  का  जन्म  दिन  गुजरात  में  श्रवकाश  के  रूप  में  मनाया  जाता  है
 ।

 लेकिन
 ये

 दोनों  महान

 are  हमारी  भी  हैं  ।  लोकमान्य  तिलक  शिवाजी  महान  के  जन्म  दिवसों  को  फिर  से
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 केवल  महाराष्ट्र  में  ही  श्रवकाश  के  रूप  में  मनाया  जाता  है  ।  क्या  हम  स्वतंत्र  भारत  में

 राष्ट्रीय  नेताओं  का  स्तर  घटाकर  उन्हें  राज्य  स्तर  पर  ला  रहे  हँ  ।  सरदार  शिवाजी

 तथा  तिलक  शौर  नेताजी  ये  सभी  afer  भारतीय  स्तर  के  नेता  रहे  हैं  ।  हमें  इन  aaa

 को  झ्रखिल  भारतीय  नेताओं  के  रूप  में  सम्मानित  करना  चाहिए  ।  ये  सभी  परतंत्र  भारत  में

 अखिल  भारतीय  नेता  wa  स्वतंत्र  भारत  में  उन्हें  क्षेत्रीय  या  प्रान्तीय  नेता  कैसे  बनाया
 जा  सकता

 wet  यह  नहीं  है  कि  हम  नेताजी  के  जन्म  दिवस  को  घोषित  करें  श्रथवा

 नहीं  ।  लेकिन  इस  दिवस  को  श्रवकाश  कहने  बजाय  हमें  नेताजी  की  स्मृति  में  उनके

 विचारों को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  हमें  इस  दिवस  को  पावन  दिवस  के  रूप  में  मनाना

 चाहिए  ।  यदि  हम  ऐसा  करते  हैं  तो  हम  उनके  तथा  राष्ट्र  के  प्रति  mod  कर्तव्य  का  पालन

 करेंगे  ।  att  यदि  हमने  झपने  सभी  राष्ट्रीय  नेताझ्रों  के  जन्म  दिवसों  को  राष्ट्रीय

 के  रूप  में  माना  तो  वर्ष  के  365  दिन  भी  कम  we  जायेंगे ।  बल्कि  हमें  इस  दिन  कम  से

 कम  उनके  went  को  स्मरण  करना  चाहिए  प्रौर  उनका  श्रादर  करने  तथा  उन्हें

 कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  हमें  उनके  उदात्त  और  महान  तथा  प्रेरक

 wrest  का  पालन  करना  चाहिए  तथा  राष्ट्रोय  एवं  श्रन्तर्राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण  के  कार्य  जिसके  प्रति

 हम  वचनबद्ध  भ्रपने  श्राप  को  लगा  देना  चाहिए  ।

 खेद  है  हमने  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  2  घण्ट  की  श्रवधि  बढ़ाई  2
 >

 इस  कारण

 हम  23  1978  को  राष्ट्रीय  श्रबवकाश  नहीं  मना  पायेंग  |  किन्तु  सरकार  चाहे  तो

 यह  कर  सकती  है  ।  भ्राशा  है  सरकार  इस  चर्चा  की  भावना  को  समझेगी  श्रौर  इसका  श्रादर

 करेगो  ।

 श्री  समर  गुह  जब  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिये  समय  गया  तो

 म  यहां  उपस्थित  नहीं  था  ad  में  इस  समय  के  बढ़ाये  जाने  का  विरोध  करता  |  23  जनवरी

 नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  का  जन्म  दिवस  है  ।  मेरा  विचार  था  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा

 ्राज  समाप्त  हो  जायेगी  श्रौर  कल  हम  सरकार  का  उत्तर  ०५४१ ५, सुनग  और  नेताजी  के  जन्म  दिन  को

 राष्ट्रीय  गख्रब काश  के  रूप  में  मना  सकते

 नेताजी  भारतीय  युवा  पीढ़ी  के  प्रतीक  थे  ।  सरकार  को  नेताजी  का  जन्म
 fea  मनाने

 के  faq  कुछ  da  कार्यवाही  करनी  चाहिये  क्योंकि  पिछली  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 नहीं  किया  ।  पिछली  सरकार  ने  नेताजी  के  योगदान  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  ।  वर्तमान

 सरकार  को  नेताजी  के  सम्मान  में  कुछ  त्रवश्य  करना  चाहिये  ।  में  वर्तमान  सरकार  से  श्रनुरोध

 करता  =x  कि  उन्हें  23  जनवरी  जो  नेताजी  का  जन्मदिन  कम  से  कम  कुछ  करना

 ।  नेताजी  के  योगदान  को  स्वीकार  करना  wit  नेताजी  के  प्रति  राष्ट्र  के  ऋण

 को  चुकाना  चाहिय  |

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  पर  ane  दिन  चर्चा  जारी  रहेगी
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 16  1977  arg  घण्टे  की

 आधे  घण्टे  की  चर्चा

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 चोनी  उद्योग  राष्ट्रीयकरण

 सभापति  महोदय  अब  हम  अध  घन्टे  की  चर्चा  झारम्भ  करते

 att  ज्योतिर्मय  बसु  :  इस  देश  में  चीनी  का  स्वाद  ही  वास्तव  में

 कड़वा  है  क्योंकि  चीनी  उद्योग  में  बहुत  से  धनी  श्रौर  राजनीतिक  खुले  तौर  गैर-सरकारी

 व्यापार  के  पक्षपाती  रहे  हू  ।  1968  में  उस  समय  की  सरकार  से  चीनी  पर  अआंशिक

 हटाने  के  लिय  उन्होंने  40  लाख  रुपय  दिये  थे  ।  इससे  उन्हों  बहुत  लाभांश  प्राप्त  eat
 समस्या  रही  कि  सरकारी  नियत्रंण  भर  चीनी  का  व्यापार  साथ-साथ  नहीं  चलਂ

 सकते  क्पोंकिਂ  चीनी  उत्पादक  केवल  लाभ  कमाने  को  ही  उद्देश्य  मानते  हैं  ।  यदि  उचित  चीनी

 नीति  बनाई  जाती  तो  उसे  ग्रामीण  उन्नति  का  साधन  बनाया  जा  सकता  था  ।  लेकिन  इसके

 स्थान  पर  उत्तर  प्रदेश  अतर  बिहार  जैसे  परम्परागत  चीनी  उत्पादक  क्षेत्रों  में  इस  उद्योग  को

 झ  करने  का  ही  साधन  बनाया  गया  ।  गन्ना  मिलों  के  श्रमिक  अर  उपभोक्ताओं

 को  खूब  शोषण  हुआ  शौर  का  रखाने  फलते-फूलते  रहे  ।  उनके  मा  लिक  धन  के  भ्रम्बार  लगाते  रहे  ।

 अराज  103  चीनी  मिले  हैं  ।  बिजली  की  कमी  वाले  क्षत्र  में  य  सबसे  अधिक  हैं  ।  इसका

 mad  कि  gad  कुछ  ही  व्यक्तियों  को  भारी  लाभ  gar  और  श्रधिकतर  लोगों  का  खून  निचोड़ा

 सया  |

 निर्यात  के  लिये  8  हजार  लाख  रुपये  की  राज  सहायता  दी  गई  ।  1967  के  चुनावों

 से  पूर्व  दो  वर्षों  में  3750  लाख  रुपये  निर्यात  की  सहायतार्थ  दिय  गये  ।  1971  के  चुनाव

 से  पहले  भी  यह  राशि  कम  थी  ।  मंत्री  जी  बताये  कि  1978  में  क्या  राजसहायता  दी

 जायगी  |
 यद्यपि  मिलें  श्रारम्भ  भी  नहीं  हुई  होतीं  कि  उन्हें  छूट  मिलने  लग  जाती  है  ।  ग्राधिक

 से  पता  चलता  है  कि  गरीब  भारत  के  लोगों  की  पिछले  दस  वर्षों  में  प्रति  व्यक्ति

 खपत  काफी  कम  हुई  है  ।

 इस  सरकार  ने  हाल  ही  में  47  रु०  की  दर  से  उत्पादन  शुल्क  कम  किया  है  इससे

 183  करोड़  रुपय  के  राजस्व  की  कमी  होगी  ।  ग्रब  सरकार  का  यह  कतेव्य  है  कि  इस  कमी

 से  उपभोक्ताओं  को  पुरा  पुरा-लाभ  मिले

 गल्ला  उत्पादकों  को  बकाया  राशि  नहीं  मिलती  श्रौर  खांडसारी  के  छोटे  उत्पादक  कष्ट में
 ा
 प  ।  यह  छोटा  अर  कुटीर  उद्योग  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  खांडसारी  में  चीनी  मूल्यों

 में  वृद्धि  को  रोका  गया  है  यदि  एसा  है  तो  सरकार  उस  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  करने  पर

 विचार  क्यों  नहीं  नई  चीनी  नीति  से  मूल्य  200  प्रतिशत  तक  बढ़  लेकिन  का

 मूल्य  वही  रहा  ।  हालांकि  देश  में  प्रति  व्यक्ति  श्राय
 सबसे  कम  है  फिर  भी

 हम
 विश्व  में  चीनी

 के  लिये  सर्वाधिक  मूल्य  चुका  रहे  हैँ  ग्रकेले  1974-75  के  वर्ष  में  चीनी  मिलों  के  पूंजीपतियों

 ने  200  करोड़  रुपय  कमाय  थे

 निकास
 इसीलिय  ग्रामीण  wy  व्यवस्था के

 गरीबों  श्रौर  उपभोक्ताओं  के  हित  में

 यही  है  कि  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ।  में  इसके  पूर्ण  राष्ट्रीयकरण  की

 मांग  करता  हूं
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 श्री  faa  aq  गत  28  नवम्बर  को  अपने  उत्तर  माननोय  मंत्री  ने

 कहा  था  कि  वह  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  था  क्या  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  ने  एसा  कोई  प्रस्ताव  भेजा  था  श्रौर  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है ?

 मं  जान  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  उद्योग  के  मामले  में  उ०  To  सरकर  का

 वास्तविक  प्रस्ताव  क्या  था  अ्रौर  उनका  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  है  ।  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह

 है  ।  उन्होंने  भगवती  ्रायोग  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया  है  ।  क्या  इस  प्रतिवेदन  में  इस

 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  पर  प्रतिबन्ध  की  कही  गई  है  ?  यदि  क्या  सच

 नहीं  है  कि  arta  समिति  के  श्रधिकांश  सदस्यों  ने  राष्ट्रीयकरण  की  सिफारिश  की  ax  ?

 जानना  चाहता  हं  कि  क्या  उन्होंने  राष्ट्रीयकरण  सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  प्रति  wei

 स्वीकृति  दे  दी  है  ?  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभप्रट  मूल्य  चीनी  मिलों  का
 श्राधूनिकी

 करण  हो  द्रौर  रुग्ण  मिलें  Ta:  चालू  ये  सब  बातें  सुनिश्चित  करने  के  लिय  वह  कौन  से

 उपाय  कर  रहे

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  में  चाहता  हं  कि  सरकार  इस  समस्या  पर

 व्यावहारिक  रूप  से  विचार  करे  ।  इस  संठ्भ  में  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राष्ट्रीयकरण
 ~  => के  प्रश्न  पर  विचारधारा  के  श्राधार  पर  विचार  किया  जा  रहा  Q  या  वास्तविक  स्थित  श्रौर

 उद्योग  की  जरूरतों  भ्रौर  समाज  की  श्रवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जा  रहा  है  ?

 क्या  माननीय  मंत्री  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  चीनी  उद्योगपति  शोषण  कर  रहे

 है  अरर  हर  प्रकार  का  व्बाव  डाल  रहे  हूं  क्या  यह  सरकार  भी  गरीबों  की  भलाई  की  बात

 करेगी  तौर  धनी  लोगों  का  साथ  देगी ?

 > मंत्री  जी  ने  रुग्ण  मिलों  के  बारे  में  कहा  Q  कि  सरकार  उनकी  शझ्रोर  ध्यान  देगी  ।

 परन्तु  कैसे  ?  उन्होंने  इसका  स्पष्टीकरण  नहीं  किया  है  ।  क्या  वे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस

 कदम  यदि  तो  वे  ठोस  कदम  क्या  हैं  ।  मंत्री  जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  यदि

 मिलें  अधिक  रुग्ण  हूँ  तो  मेँ  उन्हें  खत्म  होने  दूंगा  ।  परन्तु  मेरा  as  यह  है  कि  ary  ऐसा

 होने  क्यों  दिया  ?  मेरे  विचार  में  समस्या  का  यह  समाधान  नहीं  है  ।  उन्हें  रुगण  किसने

 सरकार  का  FAT  उत्तरदायित्व  है  ?

 जहां  तक  खांडसारी  उद्योग  का  सम्बन्ध  एक  श्रोर  तो  इस  उद्योग  जो  ग्रामीण

 आधा  रित  उद्योग  श्रधिक  उत्पाद-शुल्क  लगाया  जा  रहा  है  श्रौर  दूसरी  श्रोर  चीनी

 पतियों  को  रियायतें  दी  जा  रही  हूँ  ।

 मंत्री  जी  ने  चीनी  उद्योग  जांच  श्रायोग  के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये  विभिन्न  विचारों
 स् का  उल्लेख  किया  है  ।  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  सट्स्यों  के  विचार  ।  मंत्री

 महोदय  हमें  यह  स्पष्ट  बतायें  कि  क्या  ये  भिन्न-भिन्न  विचार  तथ्यों  श्रौर  वास्तविकता  श्रौर

 fea  गये  अध्पयन  पर  अधारित  हैँ  या  राष्ट्रीयकरण  के  प्रति  रुचि  एवं  श्ररुचि  आर

 पुर्वाग्रह  पर  श्राधारित  है ं?

 श्री  ज्योतिमंय  बस  मैँ  चीनी  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  के  बारे  में  बताना  चाहता  हुं  ।
 में  यह  50.8  मैक्सिको  में  41.  2,  श्रीलंका  में  24.  8  आर  फिलीपीन

 में  16.6  है  जबकि  भारत में  यह  केवल  6.  9  किलोग्राम  प्रतिवर्ष
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 कृषि  श्रौर  सिचाई  AWATAS  में  राज्य  मंत्री  (af
 त

 प्रताप  :  जहां  तक

 करण  का  संबंध  है  हमने  अरपना  पक्ष  बहुत  स्पष्ट  र  छिया |  प्रधानमंत्री  ने  भी  कहा  है

 कि  मात्र  राष्ट्रीयकरण  करने  हेतु  राष्ट्रीयकरण  करने  में  हमारी  wear  नहीं  है  ।  हम  जब

 भी  किसी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  को  श्रावश्यकता  समझेंगे  तो  हम  एसे  में  झिझकंग

 नहीं  लेकिन  किसी भी  उद्योग  राष्ट्रीयकरण  मात्र  विचारधारा  के  कारण  नहीं  किया

 जाएगा  |

 > जहां  तक  समाजीकरण  का  संबंध  हम  सहकारों  चीनी  कारखानों  को  स्थापना  को

 समचित  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैँ  ।  देश  म  50  प्रतिशत  चीनी  का  उत्पादन  सहकारी  क्षेत्र  में  होता

 है  अर  हमारा  विचार  इस  क्षेत्र  को  mit  भी  प्रोत्साहन  देने  का

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  संबंध  A  कई  प्र  far  गए  |  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 तत्कालीन  केन्द्रीय  सरकार  को  कई  बार  लिखा  ।  उनके  पास  संकल्प  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए

 समचित  समय  था  लेकिन  शायद  वह  उसे  क्रियान्वित  नहीं  करना  चाहते  थ  ।  जहां  तक

 हमारी  सरकार  का  संबंध  हम  केवल  एक  ही  Ta  अ्रघ्रल  1971  में  प्राप्त  हम्ना  ।  लेकिन

 इससे  पहले  कि  हम  उत्तर  दे  पाते  वहां  की  सरकार  श्रपदस्थ  हो  गई  ।  दूसरी  सरकार  ने  इसके

 लिए  जोर  नहीं  डाला  ।  हम  किसी  भी  राज्य  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयकरण  भज  जाने  वाले

 किसी  भी  प्रस्ताव  के  बारे  में  मना  नहीं  करेंग  राज्य  सरकारों  को  भी  चीनी  के  कारखानों

 के  अधिग्रहण  के  संबंध  में  उतना  ही  हक  है  जितना  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  ।

 जहां  तक  उत्पादन  शुल्क  का  सम्बन्ध है  पिछले  wast  से  हमें  कुछ  सहायता
 नहीं

 मिलेंगी  |

 aia  स्थिति  बिल्कुल  faa  है  ।  केवल  ही  वर्ष  पुर्व  चीनी  भ्रस्तरष्ट्रीय  मंडी  में  700  पौंड

 प्रति  टन  बिक  रही  थी  wit  area  इसका  मलय  100  पौंड  प्रति  टन  से  थोड़ा  है  ।

 शायद  किसी  ait  वस्तु  के  मूल्य  में  इतनी  भारी  कमी  नहीं  हुई है  ।  श्रौद्योगिक  लागत  श्रौर

 मृत्य  ब्यूरो  द्वारा  तैयार  गए  wast  के  श्रनुसार  व्षं  1976-77  के  दौरान  चीनी  उद्योग

 की  क्षति  हुई  है  और  तभी  भी  वह  घाट  में  जा  रहा  है  ।  इस  क्षति  को  रोकने  के  लिए

 उत्पादन शुल्क  की  दर  में  कमी  की  जा  रही  है  श्रौद्योगिक  लागत  शौर  मूल्य  ब्यूरो  के

 चीनी  की  उत्पादन  लागत  215  रुपए  प्रति  frqea 2 है  ott  उत्पादित  चीनी  का  65

 प्रतिशत  भाग  168  रुपए  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  लिया  जाता  है  ।  श्रपनी  उत्पादन लागत

 पूरा  करने  के  लिए  उद्योग  की  बाकी  बची  35  प्रतिशत  चीनी  303  रुपए  प्रति  क्विटल

 के  दाम  पर  बचनी  चाहिए  ।  इसी  श्रन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  उत्पादन  शल्क  में  कमी

 की  गई  है  ।  हमारे  समक्ष  चार  विकल्प  थे  एक  लेवी  चीनी  का  मूल्य  दूसरे  खुले  बाजार

 में  मूल्य  को  बढ़ने  तीसरे  गन्न  का  दाम  कम  करना  श्रौर  चौथा  उत्पादन  शल्क  में  कमी

 करना  ।  हमने  उपभोक्ताओं
 श्रौर  गन्ना  उत्पादकों  को  अछुता  छोड़कर  केवल  उत्पादन  शुल्क  में

 कमी  को

 श्री  ज्योतिमंय  बस  :  प्रति  व्यक्ति  खपत  विश्व  में  सबसे  कम  क्यों है  ?

 श्री  भान  प्रताप सिह  दै  कि  श्रन्य  वैकलिपक  फसलों वृद्धि  से  यह  पता  चलता है
 को  उगाने  से  इसका  उत्पादन  करना मे  गूढ  ह  लाभदायक है  कुछ  सदस्य  चाहते  हें  कि  हम
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 इन  मिलों  को  oad  हाथों  में  लें  ।  में  इन  मिलों  में  से  कुछ  मिलों  का  वर्णन  करता  हू

 बिहार  में  30  मिलें  हूं  र  इनमें  29  मिल  तीस  ag  पुरानी  gi  इस  कबाड़  को

 झपने  ऑ्रधिकार  में  लेकर  उनमें  पूंजी  निवंश  की  बात  करना  बिल्कुल  फिजूल  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  में  जानता  हूं  कि  ये  मिलें  पुरानी  हैं  झ्रौर  30  ag  पहले  स्थापित  की  गई

 परन्तु  उनका  श्राधुनिकीकरण  केसे  करने  का  सरकार  का  विचार

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  म्राप  उन्हें  पुस्तक  मूल्य  पर  अपने  हाथ  मे  ले  सकतें  ् ह्

 श्री  भानु  प्रताप  tag :  हमारे  पास  पुनर्वास  का  एक  कार्यक्रम  है  |  जो  लोग  झपने

 कार्रखानों  का  श्र/प्निकीकरण  करना  चाहते हैं  उन्हें  वित्तीय  सहायता  जा  रही  है  ।  हम

 इन  मिलों  में  धन  नहीं  लगाना  चाहते  ।  नई  मिलें  स्थापित  की  जा  रही  gl  हम  उनकी  क्षमता

 बढ़ा  सकते  हैं  ।  जब  तक  चीनी  उत्पादन  की  क्षमता  बढ़  रही  है  श्रौर  सहकारी  केरण
 स  तोषजनक

 रूप  में  हो  रहा  है  तब  तक  सरकार  द्वारा  इस  उद्योग  में  दुलेंभ  साधनों  के  निवंश  का  कोई
 क

 नहीं  दीखता  ।  सौभाग्य  से  हमा  रे  यहां  सरकारी  क्षेत्र  त्रौर  सहकारी  क्षत्र  दोनों  प्रकार

 के  कारखाने  हैं  ।  हम  उनके  कायं  की  तुलना  कर  सकते  हैं  ।  उनमें  कोई  विशेष  अन्तर  नहीं
 >  ।  उनका  काम  भी  लगभग  एक  समान  न्  वास्तव  में  सरकारी  क्षत्र  के  उद्योगों  का  काम

 कुछ  घटिया  हो

 चीनी  को  खपत  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रश्न  किया  गया  है  ।  गन्ने  के  कुल  उत्पादन  का

 35  प्रतिशत  भाग  का  प्रयोग  वेक्यूम  पैन  चीनी  के  लिए  किया  जाता  है  त्रौर  65  प्रतिशत  भाग

 का  प्रयोग  गुड़  शर  खांडसारी  के  लिए  किया  जाता  है  ।  यदि  सभी  मिठास  तत्वों  को  संकलित

 किया  जाए  तो  पता  चलेगा  कि  हमारे  देश  में  मिठास  तत्वों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  विश्व  की

 झ्रौतत  से  कम  नहीं  जहां  तक  खांडसारी  का  सम्बन्ध  है  ,  यह  बड़े  पैमाने  के  कारखाने

 उत्पादन  लागत  को  पूरा  करने  में  समथ  नहीं  इसीलिए  उत्पादन  शल्क  में  कमी  करके

 उन्हें  कुछ  राहत  दी  गई  हैं  ताकि  वह  श्रपनी  उत्पादन  लागत  को  पुरा  कर  सकें  ।  जब  तक

 खांडसारी  एककों  को  खांडसारी  की  उत्पादन  लागत  से  श्रधिक  कीमत  प्राप्त  हो  रही  है  तब  तक

 उन्हें  किसी  किस्म  की  सहायता  की  श्रावश्यकता  नहीं  लेकिन  जब  खले  बाजार  में  दाम  कम  हो
 जायेंगे  पर  वे  |एकक  श्रपनी  उत्पादन  लागत  को  पुरा  करने  में  ग्रसमर्थ  होंगे  हम  निश्चय  ही

 उनका  ख्याल  करेंगे  ।

 सरकार  ने  दोहरी  मलय  नीति  इस  कारण  श्रपनाई  है  क्योंकि  हमने  सोचा  कि  नियंत्रण

 हटा  देने  से  खांडसारी  उद्योग  की  सुरक्षा  नहीं  हो  सकेगी  जोकि  उसके  लिए  श्रपेक्षित  है  झोर

 खांडसारी  उद्योग  स्वयं  समाप्त  ही  जाएगा |

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  19  1977/28  1899

 के  11  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Monday,
 December  19,  1977/Agrohayana  28.  1899  (Saka).
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